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 में  पुछा
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 लोक  सभा  ग्यारह  बज  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 महोदय  पोडासीन

 [Mr.  SRPEAKER  in  the  Chair]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWER  TO  QUESTIONS

 समाचार  संगम  के  लिये  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  का  मंत्री-स्तरीय  सम्मेलन

 *  21.  श्री  एस०  कल्याण सुन्दर मु

 श्री  डी०  बो०

 क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क  पा  करें UN  t  कि  :

 क्या  समाचार  संगम  की  स्थापना  के  लिये  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  गुट-निरपेक्ष

 राष्ट्रों  का  मंत्री  स्तरीय  एक  सम्मेलन  प्रायोजित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  goa  किन-किन  मुख्य  मामलों  पर  विवार-विमर्श  gar  और  उन  पर  कया

 fara  लिये  गये  ;  प्रेस

 इसमें  किन-किन  देशों  ने  भाग  लिया  ?

 सूचना  त्यौरी  प्रसारण  मंत्री  विद्याचरण  :  (a \
 \  ना  से  एक  विवरण  सदन

 को  मेज  पर  रख  दिया  गधा  है  ।

 विवरण

 समाचार  एजेंसी  संगम  क  बारे  में  ग८  निरपेक्ष  देवों  का  मंत्रो-स्तरीय  सम्मेलन

 प्रस  संगम  के  बारे  में  गुट  निरपेक्ष  देशों  का  मंत्रो  स्तरों  सम्मेलन  8  से  13

 1976  तक  नई  दिल्लो  में  gat  था  ।

 2.  प्रैस  संगम  के  बारे  में  गुट-निरपेक्ष  देशों  में  मंत्रो-स्तरीय  सम्मेलन  में  सूचना

 के  क्षेत्र  म॑  गुट  निरपेक्ष  tat  के  सहयोग  पर  विचार-विमर्श  fear  गया  था  ।  सम्मेलन

 के  मुख्य  निर्णय  ये
 थे

 TTT
 को  पास

 करना  जिसमें  ate  बातों
 के  साथ-साथ

 1

 1533  एल०
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 कोलम्बो  शिखर  सम्मेलन  से  यह  सिफारिश  क कौ  गई  है  कि  as  सुचना के  क्षेत्र में  गुट

 निरपेक्ष देशों  के  ara  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  लिये  गये  नीतियों  का
 पुनरीक्षण

 करने  के  लिए  एक  अन्त

 सरकारो  समन्वय  परिषद  गठित  करे  ।
 गुटनिरपेक्ष

 देशों
 के

 प्रैस  एजेंसी  संगम  का  गठन न  भ्रौरर  an

 को  चालू  करने  के  लिए  समन्वय  समिति  को  स्थापना  ;  उन  सम्पर्क  के  विभिन्न  माध्यमों  के  क्षेत्र  में  गट

 निरपेक्ष  देशो ंके  ate  mt  wea  के  लिए  एक  कार्रवाई  कार्यक्रम  तैयार  करना  ;  गट  निरपेक्ष

 देशों के  बीच  दूर  संचार  सुविधाओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  को  एक  समिति  गठित  करना

 और  संचार  के  द्रुत  और  Paaexat  साधन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  Siw  सुझाना  ;  alee  निरपेक्ष

 देशों  के  देग  या  सरकार  के  TTI  के  शिखर  सम्मेलन  को  घोषण  में  शामिल  करने  के  लिए

 परा  FT  प्रारूप  तयार  करना  ।

 3  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  देशों  ने  भाग  लि  aT

 सदस्य  बंगला

 त्वाचा  कोरिया  अन तां ब्रिक  ग्ग्ग राज्य  वियतनाम  समाजवादी  गणराज्य

 यमन  लोकतांत्रिक  वियाना

 जमा इका  लाखो  जन  समाजवादी  लीबियाई

 अरब  मारिशस  मारिया  लाइनर

 पी०  एल०  पेरू  सुडान  रवा जीलैंड

 कोरियाई  अरब  त्रिनिडाड  wie  तोबा गो  संयुक्त  ave  अमीरात

 तंजानिया  संयुक्त  यूगोस्लाविया  जरे  ।

 प्रतीक  अलौकि  एकता  समान  अरब  राज्यों  की  लीग  ्र

 एशियाई  जन  एकता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ।

 श्री  एम०  कल्याणसुःदरम  :  इस  सम्मेलन  तथा  उसमें  प्रस्तुत  किये  गय  प्रस्तावों  का  गुट

 निरपेक्ष  देशो  के  इत्तिहास  में  विशेष  स्थान  रहेगा  ।  इस  कार्य  में  हमारी  सरकार ने  जो  मददत्वपू्ण

 भूमिका  निभाई है  उसके  वह  सदन  की  बधाई  को  पात्र  हो  सकती  है  ।  परन्तु  पश्चिमी  द्वारा

 से  स्पष्ट रूप  से  यह  लगता  कि  we इस  सम्बन्ध  में  समाचार  प्राप्त  हो  रहे

 पश्चिमी  समाचार  एजेंसियां  का  अधिपत्यਂ  खतरे  में  पड़  गया  है  ।  ग्रह  में  इस  सम्बन्ध  में  रार कार

 से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  इस  संगम  द्वारा  अपना
 कार्यकरण

 कारगर  ढंग  से  करने  तथा  उसके  द्वारा

 पश्चिमी  देशों  की  विकसित  प्रौद्योगिकी  तथा  संगठन के  साथ  मेल  खाने  की  दृष्टि  से  कार्यकरण  करवाने

 हेतु  कया  अ्रनुवर्ती  कार्यो  बाहर  की  गई  है
 ?  क्या  इस  संगम  के  माध्यम  से  केवल  गट-निरपेक्ष  देश  के  बीच

 ही  समाचारों  का  ग्रा दान  प्रदान  होता  रहेगा  या  यह  संगम  पश्चिमी  देशों  में  भी  अपने  केन्द्र  स्थापित

 करेगा  fart  माध्यम  से  qa-fazda  देशों  को  पश्चिमी  देशों  के  बारे  में  भी
 SITHATLA cH.

 प्राप्त

 सके  तथा  कह  उनके  बारे
 मे

 भी  सच्चाई  आन  सकें  क्योंकि  अभी  तक  उन्हें  इस  काये ंके  लिए  पश्चिमी

 पड़ता देशों  पर  हो  fart  करना

 श्री  विद्याचरण  शबल :  हम  पश्चिमी  देशों  की
 चिता  को  भलीभांति  समझत ेहू

 ।  यद्यपि  इस

 सम्मेलन  में  संग  का  गठन  करने  सम्बन्धी  निक्षेप  का  उद्देश्य  पश्चिमी  देशों  के  साथ  किसी  प्रकार
 की

 प्रतिस्पर्धा  करना  नहीं  था  दौर
 नहीं  हम  अपने  लिए  कोई  अलग

 समाचार
 गर

 carte पत  करना

 पी  ऐसी  माध्यम व्यवस्था
 चाहते  थे  भ्रमित  इसका  उद्देश्य  तो  केवल  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  लिए
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 मौखिक  उत्तर
 नाटी

 करना  था  जिससे  कि  न  ट्रेवल  एक  दूसरे  के  बारे  में  तथात्मक  जानकारों  का  आदान-प्रदान  किया

 जा  सके  बल्कि  एक  दूसरे  देश  में  घट  रहो  घटनाग्रों  को  बिना  किसी  सही  रूप

 में  जाना  जा  सके  क्यांकि  झ्राजकल  हमें  तोड़-मरोड़  समाचार  प्राप्त  हो  रहे  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 को  जाने  वालो  अनुवर्ती  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  शोधन  हो  होने  वाले  शिख़र

 सम्मेलन  में  लियें  जाने  निर्देशों  न  प्रस्तावों  के  अनुमोदन  की  प्रतोक्षा  कर  रहे  हूँ  क्योंकि  शीध्र

 हो  श्रीलंका  में  इसका  TH  ग्न्य  सम्मेलन  होने  वाला  है  ।  Taga  सदस्यों  को  यह  तो  मालूम

 ही  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  समन्वय  समिति  का  गठन  veer  ही  किया  जा  चुका  है  ।  इस  समिति

 का  अध्यक्ष  का  प्रतिनिधि  हो  होगा  ।  सम्मेलन  के  समाप्त  होने  से  पहले  हो  इस  समिति

 को  एक  अटक  facet  में  हुई  थो  ।  कोलम्बो  शिखंर  सम्मेलन  के  बाद  इस  समिति  की  एक  अन्य

 बठक  होगो  जिस्में  प्रवेश  ऐसे  विधियों  के  बारे  मैं  निर्णय  किया  जिनके  area  विचार  किया

 जा  चुका  हैदर  समन्वय  समिति  अपनी  अगली  बैठक  से  पूर्व  हो  उनके  बारे
 में

 fata

 कर  लेगी  |  कहां  तक  संचार  तथा  प्रद्योगिकी  का  सम्बन्ध  इसके  बारे  में  तो  माननीय  सदस्यों

 को  मालूम  ही  है  कि  सम्मेलन  में  इस  कार्य  के  लिए  एक  उप-समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  इस

 समिति  की  बठक  कुछ  सप्ताहों  के  बाद  बगदाद  में  होने  वाली  है  ।  भारत  इस  समिति  का  सदस्य

 हैं  प्यार  इस  समिति  में  संचार  सुबिधायो  के  रूप  में  प्रयुक्त  किये  जाने  वाले  माध्यम  तथा  संचार  की

 नादान-प्रदान  सम्बन्धों  अन्त  सुब्रिधाश्ां  के  साथ-साथ  shea  वें  कें  नल  दरों  ae  के  मानकीकरण  के

 बारे  में  विचार  किया  जायेगा  ।  अनुवर्ती  कार्यवाही  बहुत  सशक्त  तथा  सुचारू  रूप  से  की  जा  रही

 है  कौर  मैं  ATAAa  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  यह  ब्राश्वयासन  दिला  सकता  हुं  कि  सम्मेलन  में  प्रारम्भ

 को  गई  कार्य  सम्बन्धी  अनुवर्ती  कार्य  वाही  समिति  द्वारा  पूर्ण  तत्परता  से  की  जा
 है

 ।

 हमें  ग्रामीण  है  कि  शीघ्र  होने  वाले  शिखर-सम्मेलन  में  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  निर्देश  तथा

 मार्ग-दर्शन  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 sft Sto  बी०  चन्द्र गौड़ा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आनना  चाहता हूं  कि  उन्होंने  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हूँ  कि  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  सम्मेलन  में  लिये  जाने  वाले

 नीतियां  को  किस प्रकार  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ale  उन  संभावित  निर्णयों  को  किस  प्रकार

 क्रियान्वित  किया  आयेगा  जो  कि  इस  चर्चा  के  फलस्वरूप  जायेंगे  ?

 mea  महोदय  :  संभावित  नीतियों  के  बारे  में  वह  क्या  बता  सकते हैं  ।  ञान  तक  पहली

 SOT  गये  का  संबंध  उसके  बारे  में  उन्होंने  बता  ही  दिया  है  ।

 at  राम  सहाय  ut  मंत्रो  महोदय  को  बधाई  देते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या

 पर्चियों  देशी  दवारा  चलायी  st  रही  न्यूज  एजेंसियां  इस  गुट  निरपेक्ष  क्लब  कीं  सदस्य  नहीं  है

 और  अब  भो  भारतीय  समाचार  उन  एजेन्सियों  से  समाचार  ले  रहे  हैं  ् अ्रोर  यदि  तो  वह  यह

 समाचार
 लेना  कब  तक  नन्द  कर  देंगे  ?

 शो  विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  प्रश्न  का  सरकार  के  कार्यकरण  से  कोई  संबंध  नहीं  ।

 ने  अन्य  समाचार  एजेंसियां  के  साथ  जो  करार  किये  हैं  वह  अपनी  इच्छानुसार  ही  किये  हैं  ।  हमें  हाल

 ही  में  यह  बताया  गया  था  कि  समाचार  ने  अमरीका  की  प्रैस  के  साथ  झपना

 करार  तोड़  लिया  है  ।  यदि  मेरी  जानकारी  ठीक  है  तो  हाल  ही  में  ने  फांस  या  जमाने  की

 न्यू  एजेंसी  के  साथ  भी  अपना  करार  तोड़  लिया  है  ।  दवारा  ऐसा  इसलिये  किया
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 हैं  कि  उनके  पास  att  geo  वैकल्पिक  व्यवस्था
 हैਂ

 या  उसके उन  देशों के  साथ  सीधे

 संबंध हैं  जिनके  पारस्परिक  मामलों  को  वह  प्रचार  करना  चाहते  हैं  ।  भरत  मेरा
 यह

 विश्वास  है

 कि  इस  समस्या  से  भलीभांति  wane  है  अर  oe  अपनी  अ्रावश्यकताशं  के के  अनुसार  इस

 सम्बन्ध  में  कदम  उठाता  रहेगा  |

 को  एस०  बनर्जी  अ्रध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  कार्य  के  लिये  बधाई

 श्री  राम  सहाय  पाँच  बधाई  तो  मैं  उन्हें  पहले  दे  चुका  हुं  ।

 श्री  Gao  एम०  बनर्जी  :  में  भो  प्रापक  साथ  शरीक  होता  हूं  ।  पी०  टो०  र ई०  कर्मचारी

 संघ  के  अध्यक्ष  होने  के  नाते  मुझे  इस  -  सम्मेलन  की  मे  भाग  लेने  का  ग्र वसर  प्रतप्त  ब्या  है

 ait  जहां  तक  मैं  समझ  पाया  हूं  गुट  निरपेक्ष  के  प्रतिनिधि  पश्चिमी  देशों  दूरा  उनके

 विरुद्ध  किये  जा  रहे  प्रचार  से  चिंतित  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 के  पास  कोई  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  है  जिसके  माध्यम  से  पश्चिमी

 देशों  द  वारा  हमा  तथा  wea  गट  निरपेक्ष  देशो के  विरुद्ध  किये  जा  रहे  प्रचार  का  खंडन  किय

 जा  सके  |

 श्री  विद्याचरण  दाल  जहां  तक  मझे  मालम  है  कि  का  भी  एक  अ्रन्तर्राग्ट्रीय

 वग  है  ait  उसके  प्रतिनिधि  fear  के  विभिन्न  भागों  में  है  ।  परन्तु  हमने  उनसे  यहीं  श्रीराम  किया

 है  कि  वह  अपने  व्ययों  विश्व  के  अरन्य  भागों  में  भी  स्थापित  करने  का  प्रय  करें  ।  जिसकी  पश्चिम

 एशियाई  भ्र फ़ीकी  तथा  लातीनी  अमरीकी  देश  nea  क्षेत्र  हैं  जहां  कि  हमारी  व्यवस्था

 जनक  नही ंहै  ।  परन्तु  इसके  लिये  केवल  मात्र  भ्रमणी  facia  स्थिति  कि  ही  नहीं  अ्रपितु  azo

 संगठन  को  भी  आवश्यकता  है  प्रो  अच्छे  संगठन  से  मेरा  तात्/्य  इस  कार्य  के  लिये  अपेक्षित  संवाददाता ग्र ों

 से  है  ।  इस  मामले  से  भली  भांति  परिचित है  ale  मुझे  mare  कि  वह  लोग  इसके  लिये

 अपेक्षित  योजना  प्रस्तुत  करेंगे  ।  यदि  उन्हें  हमारी  सहायता  की  ग्राथ'ध्यकता  हुई  तों  हम  भ  उनका

 अन रोध  प्राप्त  होने  पर  उसका  अ्रध्यमन  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 एक  समान  जल  सुधार

 क  श्री  atta  भ्रट्टाचार्य  :  क्या  गहे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सभी  राज्यो  में  एक  समान  जेल  सूधार  करने  के  लिए  लम्बे  vas  चली

 कौर हर  रही
 मांग  पर  कोई  विचार  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  :  जी  हां  ।  श्रीमान्‌  ।

 यह  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  भारत  सरकार  राज्यों  के  प्रयास  में  वेवल

 दर्शन  कर  सकती  है  कौर  समन्वय  स्थापित  कर  सकती  है  ।  तदनुसार  अतीत  में  विभिन्न  विशेषज्ञ  दलों  को

 समस्याओं  की  जांच  करने  के  कायें  में  लगाया  गया  था  are  उनकी  सिफ़ारिशें  कार्यान्वयन  के  लिए  सभी

 राज्यो  को  परिचालित  की  गई  थी  |

 श्री  दीनन  भट्टाचार्य :  विभिन्न  राज्यों  में  जेलों  की  दशा  पर  विचार  करने  के  लिए
 विभिन्न

 समितियां  कौर  कार्यकारी द  ल  स्थापित  किये  गये  थे  शौर  wae  सिफ़ारिशें  भी  की  गई  परन्तु
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 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  कया  केन्द्रीय  सरकार.ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  है  कि  जलों  सम्बन्धी

 राष्ट्रीय  नीति  कया  होनी  चाहिये  श्र  क्या  उन्होंने  उठाये  जाने  वाले  ठोस  कदमों  के  बारे  में  सोचा  है

 ताकि  राज्य  भी  ऐसा  कर  सकें  ?

 श्री  UGo  एच०  मोहसिन  :  राष्ट्रीय  नीति  का  उद्देश्य  जेलों  की  दशा  को
 सुधारना  कौर  कैदियों

 को  सही  रास्ते  पर  लाने  और  उनके  पुनर्वास  के  महत्व  पर  जोर  देना  है  ।  इस  विषय  पर  राज्यों

 द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  बाधा  संसाधनों  का  अभाव  है  -  अतः

 हमने  राज्यों  में  जेलों  का  सुधार  करने  के  लिए  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  राशि

 नियत  करने  का  प्रस्ताव  रखा  परन्तु  यह  वित्त  मंत्रालय  के  झ्रनुमोदन पर  निसार  करता  हैं  ।

 श्री  data  भट्टाचार्य  :  मैं  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  इसका  झिझक

 यह  gor  कि  प्राप्त  हुई  सिफ़ारिशों  के  बावजूद द  भी  सरकार  के  पास  जेलों  सम्बन्धी  कोई  राष्ट्रीय  नीति

 नहीं  है  ।  इस  बीच  जेलों  में  खाद्य  सप्लाई  ate  साक्षात्कार,श्रासूंका  कैदियों  सहित  कैदियों  के  सम्बन्धियों

 को  पत्न  भेजने  सम्बन्धी  सुविधा  जैसी  अन्य  सुविधाओं  की  दशा  शर  अधिक  खराब  हो  गई  है  ।

 वे  इतनी  अधिक  बिगड़  गई  हैं  कि  कैदियों  को  भर  हड़ताल  करनी  पड़ी  ।  हाल  में  एसी  भूख  हड़तालें

 अलीपुर  सेन्ट्रल  जेल  शौर  प्रेसिडेंसी  जेल  में  एक  महीने  से  श्रमिक  समय  तक  चलीं  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  दौर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  कोई  सुझाव

 भेजें  हैं  क्योंकि  उनके  उपेक्षापूर्ण  रवैये  के  कारण  कैदी  श्रनांवश्यक  रूप  से  कष्ट  उठा  रहे  हैं  कौर  हालत

 दिन  प्रति  दन  बिगड़ती  जा  रही  है  |

 श्री  एफ०  एचपी  मोहसिन  :  मैं  जेलों  की  खराब  दशा  के  बारे  में  अपने  माननीय  सदस्य  थे

 सहमत  नही ंहूं  ।  जेलों  की  दशा  सन्तोषजनक  है  परन्तु  सुधार  की  सदैव  गुंजाइश  रहती  है  |

 जेलों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  कुछ  सिफ़ारिशें  की  हैं  कौर  उन्हें  राज्य  सरकारों  के  पास  भेजा

 गया  है  ।  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने  उन्हें  स्वीकार  किया है  परन्तु  मुख्य  बाधा  संसाधनों  का

 mage  |  हम  वित्त  मंत्रालय  का  अनुमोदन  लेकर  उन्हें  कुछ  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  प्रयास  कर

 रहे  धन  के  मिलने  पर  सब  ठीक  हो  जायेगा  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  जेल  में  भूख  हड़ताल  के  बारे  में  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं

 दिया  है  ।  क्या  वहां  भूख  हड़ताल  हुई  थी  ?

 श्री  एफ०  च०  कलकत्ता में  भर  हड़ताल  हुई  थी  शरर  यह  4-8-1976  को  बिना

 शर्तें  के  वापस  ले  ली  गई  ।

 श्री  ;  जीत  गुप्त  :  किन
 मुद्दों

 पर  ?  क्या  यह  किसी  समझौते  के  बाद  वापस  ली  गई  ?

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  शुरू  में  प्रेसिडेंसी  कलकत्ता  के  146  कैदियों  ने  17-5-

 1976  को  उस  दिन  की  से  ग्रनधिकृत  रसोई  के  बन्द  किये  जाने  के  प्रतिरोध  में  भख  हड़ताल  आरम्भ

 की  थी  ।
 जेल  प्राधिकारियों  ने  जल  में  सुरक्षा  व्यवस्था  को  ges  करने  के  लिये  यह  कदम  उठाया  था

 क्योंकि  वहां  से  24-2-1976  को  बहुत  भारी  संख्या  में  उग्रवादी  कैदी  बचकर  भाग  गये  थे  ।  बाद  में

 4-8-1976  को
 भूख  हड़ताल  पूरी  तरह  बिना  शर्त  वापस ले

 ली  ae  ।
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 डा०  रखने  सेन  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  सें  प्रतीत  होता  है  कि  जेलों  की  दशा

 सुधारने  में  मुख्य  बाधा  धन  का  अभाव  है  कया  यहं  सच  नहीं  है  कि  हाल  में  सरकार ने  कुछ  राज

 नितिन  कैदियों  के  प्रति  कड़ा  रवैया  अपनाया  हैਂ
 ?

 हो  सकता  है  कि  उनकी  राजनीति  बिल्कुल  गलत

 हो  परन्तु  फिर  भी  उन्हें  राजनीतिक  कैदी  माना  जाता  है  कैदियों  को  मिलने  वाली  सभी  सुविधाएं

 तथा  जो  उन्हें  1949-50  में  भर  हड़ताल  करके  मिलीं  wa  छीन  ली  गई  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  बहुत  से  कैदियों  ने  निराश  होकर  गलत  काम  भी  किये  हैं  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  उन

 रियायतों  को  छीनने  का  क्या  कारण  है  जो  उन्हें  मिलती  थीं  या  जो  सरकार  को  उन्हें  देनी  पड़ती

 थीं  जिसके  फलस्वरूप  कैदी  दब  बहुत  अधिक  निराशहो  गये  हैं
 ?  इत  में  पैसे  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 यह  रवैये  का  प्रश्न है  |  क्या  यह  का  प्रश्न  है  या  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं
 ?

 गह  मंत्रो  क  ज़ह्मानन्द  :  कुछ  कैदियों  ने  चार  कारणों
 पर

 भूख  हड़ताल  की  थी  |

 एक  कारण  यह  वे  चाहते  थे  कि  अनधिकृत  रसोई  चाल  की  ऊ  ।  दूसरा  टेबल  इन्टरव्यू  को

 चाल  करना  तीसरा  जल  परिसरों  में
 कं

 दियों  को  बेरोक-टोक  घूमने  को  भ्र नुम ति  ौर  चौथा

 राजनीतिक  कैदियों  का  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध  carat  को  समाप्त  करना  था  |  इन  चार  कारणों

 पर  उन्होंने  भर  हड़ताल  की  थी  ।  श्राप  को  याद  होगा  कि  यहं  24-2-1976  के  बाद  हुमा  a

 बहुत  से  कैदियों  ने  बचकर  निकलने  का  प्रयास  किया  था  ौर  वहां  पर  झगड़ा  हम्ना  था  तौर  कुछ  कदा

 गोली  से  मारे  गये  थे  ।  उस  घटना  के  जिसमें  गोली  भी  चली  जल  में  कैदियों  के  रवैये  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  जेल  प्राधिकारियों  को  कुछ  कदम  उठाने  पड़े  थे  ।  बाद  में  कैदियों  ने  4-8-

 1976  को  बिना  शत  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  ॥

 ShriD.N.  Tewari:  want  to  know  whether  some  guide  lines  have  been  prepared  and
 forwarded  to  states‘  for  implemetitation.

 श्री  tho  मोहसिन  कार्यकारी  दल  ने  कुछ  सिफ़ारिशें  की  हैं  शौर  ये  सिफ़ारिशें  राज्य

 सरकारों  को  लाग  करने  के  लिए  भेजी  गई  हैं  ।

 औद्योगिक  एककों  के  लिये  रज सहायता

 *  23.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पिछड़े  क्षेत्री  में
 स्थापित  किए

 जा
 रहे  प्रौद्योगिक एककों  के  लिए  राजसहायता

 के  रूप  में  चाल  वर्ष  के  दौरान  लगभग  10  करोड़  पए  की  राशि  वितरित  करेगी ;

 यदि  तो  इस  राशि  का  राज्यवार  अवसर  क्यो  है

 (7)  क्या  एक  समिति  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में

 कुछ  खामियों  का  पता  लगा  है  ;
 र

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  शर  उनके  बारे  में  क्यां  उपाय  किए  जा  रहे  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Go  Ye
 जी  हाँ  ।  इस  योजना  के  लिए  चालू

 वर्ष  1976-77  में  विद्यमान  बजट  आवंटन  10  करोड़  रुपए  कियां  गया  है  ।
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 cop  fips  =
 यें  निधियां  राज्यवार  भ्र  बीट्स  नका  जाकर  शझ्रपितु  इनका  भुगतान  ard  के  प्राकार  पर

 किया  जाता  है  |

 एक  सरकारी  समिति  ने  राज  सहायता  का  झ्रध्ययन  किया  है

 श्री  पी०  भूत पु  उद्योग  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी

 इस  समिति  की  रिपोर्ट  पिछड़े  सब्र  में  सभापटल  पैर  रखी  जा  चुकी  है  ।  इस  समिति  द्वारा  की  गयीं
 सीमा  रीलें

 सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 aft  argo  ईश्वर  शेट्टी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  समिति  द्वारा  किये  गये  विश्लेषण  से  पता  चलता

 है  कि  पिछड़े  राज्यों  को  कुछ  विकसित  राज्यों  की  तुलना  में  कम  राज  सहायता  मिली  है  ?

 दूसरे  लघु  यूनिटों  को  मिली  राज  सहायता  भी  बड़े  कौर  मध्यम  उद्योगों  की  तुलना  में  बहुत  कम

 |  |
 | है

 mea  जो  थोड़ी  सी  राज  सहायता  दी  गई  है  उससे  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बड़ी  बड़ी  पंजी  वाले

 उद्योगों  के  विकास  में  सहायता  मिली  है  जबकि  श्रमिकों  वाले  उद्योगों  को  इसकीं  प्रा वश्य कता  थी  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  बात  सच  है  भ्र ौर  यदि  तो  इन  सिफ़ारिशों  पर  विस्तार  से  विचार  करनें

 तक॑  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  तुरन्त  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  यह  सच  नहीं  है  कि  राज  सहायता  अधिकतर  विकसित  राज्यों  को  दी  गई  है

 art  पिछड़े  राज्यों  को  नहीं  ।  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किया  जाता  ate  राज  सहायता  विभिन्न  राज्यों

 द्वारा  व्यय
 की

 गई  राशि  के  अनुसार
 दी

 जाती  है
 ।  वे

 मांग  करते  हैं
 तौर

 उन्हें  यह  राशि  दी  जाती  है
 ।

 इस  राशि  को  खच  करने  ग्रोवर  उसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  करना  राज्यों  का  काम  है  शर

 । तदनुसार  यह  राशि  दी  जाती  है

 श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बतायेंगे  कि  देश  में  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 तुरन्त  कौर  एक  समान  विकास  के  लिए  कोई  नई  नींति  बनाई  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्री  टीम  ए०  :  हमने  पिछड़े  क्षेत्रों में  उद्योग  स्थापित  करने के  लिए  600  सें

 अधिक  लाइसेंस  जारी  किये  हमने  लोक॑  fala  संस्थानों  के  साथ  मामली  उठाया  कि  इन  योजनाओं

 को  विकसित  राज्यों  में  इसी  प्र  कार  के  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  तरजीह  दी  जानी  इसके

 ग्र लावा  राज  सहायता  योजना  में  रूपभेद  करके  सभी  कृषि-परिष्करण  उद्योगों  को  शामिल  किया  गया  है

 ताकि  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  में  शीतागार  जैसे  कृषि-परिष्करण  उद्योगी  को  राज  सहायता  योजना  के  कारण

 अ्ंघिकांघिक  प्रोत्साहित  किया  जा  सकें  ।

 ShriBibhuti  Mishra  :  The  answer  reveals  that  industries  haye.  been  set  up  in  backward
 areas  and  you  are  giving  subsidy.  May  I  know  whether.  you  are  doing  something  about  the
 areas  where  10  industries  have  been  set  up  ?  My  district  is  a  backward  one.  I  want  to  know
 what  industry  you  propose  to  set  up  there  ?  How  you  are  going  to  distribute  the  amount of  Rs.  10
 crore  meant  for  backward  areas  ?  [  want  to  Know  whether  you  propose  toissue  any  diréctives
 tostate  Governments  tospent  the  monty  in  th?  baacward  area  for  which  it  is  meant  and  not  the
 area  where  industries  have  already  sét  up?  The  Goy:rnment  made  repeated  declarations

 been  done.
 that  industries  will  be  sét  tp  in  aréas  having  a  population  of  less  than  ten  lakh,  but  nothing  has

 श्री  do  ए०  वें  जिलें  जहां  केंन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जातीं  दौ  समितियाँ  द्वारा

 तय  किये  जाते  हैं  ।  ey  संभी  रंजिशें  के  मुख्यमंत्रियों  की  स्वीकृति  से  विकसित  रैलियों  में  ताने  जि
 पौरे
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 पिछड़े  राज्यों  में  6  जिले  चुने  जाते  हैं  ।  राज  सहायता  योजना  इन  लोगों  को  इन  जिलों  A  जाने  के  लिए

 प्रेरित  करती  है  |  हम  केवल  बड़े  उद्योगों  को  ही  राज
 सहायता

 नहीं  देते  यहां  तक  की  wa  उद्योगो

 को  भी  राज
 सहायता

 अग्रिम  रूप  से  मिल  सकती  है  यदि
 वे  पिछड़े  जिलों  में  स्थित  हैं  ।  केन्द्र

 निष्पादन  के  राडार  पर  राज  सहायता  दे  सकता  है  ।  परन्तु  प्रत्येक  जिले  में  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रह्मी  :  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकता  हुं  कि  पिछड़े  राज्यों  उन

 जिलों  के  नाम  कया  हैं  जो  राज  सहायता  योजना  के  लिए  चुने  गए  हैं  ग्रोवर  कया  मैं  यह  भी  उन  सकता

 हूं  कि  क्या  उनके  ध्यान  में  यह  पाया  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  राज  सहायता  को  राज्य  के  अन्य  विकसित

 क्षेत्रों  क ेलिये  उपयोग  कर  रही हैं
 ?

 इस  बात  को  ध्यान में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  '  कि  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  सरकार  की  यह  जानने  कौ  क्या  प्रणाली  है  कि  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  समुचित  विकास  में

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता के  की  प्रति की  जा  सके  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  के  पास

 वस्तु  स्थिति  जाने  की  कया  प्रणाली  है
 ?

 श्री  1-46  गए  पाई :  यहं  जानकारी  कि  राज्य  सरकारें  कहीं  तौर  धन  लंगा  रही  हैं  सही  नहीं  है

 कि  हम  धन  देने  से  पहले  सारी  बातों  की  जांच  करते  हैं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  पिछड़े  राज्य  के  6  fer  चुने  गये  हैं  ।  कया  मैं  उसके  बारे  में  जान

 सकता  हूँ  ।

 श्री  टी०  ए०  पाई  :  मैं  पिछड़े  राज्य में  6  जिलों  की  पुरी  सुची  बताने  में  wares  ।  वह  झल से

 प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  कौर  मैं  उसका  उत्तर  दूंगा  |

 att  चिन्तामणि  पाणिग्रह्नी  :  उनका  कह कहना  है  कि  कराये-निष्पादन  के  आधार  पर  धन  दिया  तता

 है

 श्री  fo  ए०  पाई  :  धन  दिया  जाता  है  उस  समय  राज्यों  के  पिछड़े  जिलों  में  हुए  कार्य

 को  माना  जाता  है  ।

 श्री  रास  सहाय  पाडे  :  धन  पिछड़ेपन  के  आधार  पर  मिलना  काय  के  आधार  पर

 |

 श्री  क्‌०  लक प्पा  :  देश  में  प्रौद्योगिक  पिछड़ेपन  क  गलत  ae  लगाये  गये  हैं  ।  जिस  विशेषज्ञ

 समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  उसने  बताया  है  कि  कछ  जिलों  को  पिछड़ा  gar  नहीं  माना

 गया  है  यद्यपि  वे  पिछड़  हुए  हैं  ।  यह  पाया गया  कि  अनेक  राज्यों  ने  आ्रवंटित  धन  को  भी  अन्य
 म

 पर  व्यय  किया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  समूचे  प्रश्न  पर  पुनः  विचार  किया  जायेगा
 झर  देश

 में  पिछड़े  हु  ए  जिलों  का  पता  लगाया  जायेगा  ताकि  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  सहायता दी

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही की  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  प्रा पने  पुनर्गठन  का  सुझाव  दिया  है  ।  यह  कोई  प्रश्न  नहीं है

 Shri  Ramavtar  Shastri :  Iwantto  know  whether  there  are  certain  industrial  units

 which  misuse  the  funds'given  by  the’  Government  and  donotset  up  the  units  for  which

 money  was  given.and  the.  action  taken  by  Government  against  such  pe  ople.
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 श्री  दीर  ए०  पाई :  राज्य  सरकारों  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना  का  प्रमाणपत्र  दिये  जाने  पर

 सरकारी  सहायता  दी  जाती  है  ।  हमें  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  किसी  ऐसे  एकक  को  सहायता

 दी  गई  हैं  जो  विद्यमान  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  ऐसी  जानकारी  है  तो  वह  उसे  मंझे  जांच

 के  लिये दें  |

 गुजरात  बिजली  बोंडे  के  तमंचा  रायें  के  बेतनभानं  का  परोक्ष

 *
 25. of शो  अरविन्द  एम०  कपिल  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 कया  गुजरात  बिजली  बोडं  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  पुनरीक्षित  करने  का

 विचार  है

 यदि  तो  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ;  कौर (a)

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  पंचाट  की  सम्भावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।

 बिजली  बोड़  के  कर्मचारियों  के  बवतनमानों  के  परीक्षण  का  मामला

 विचाराधीन  है  |

 विद्युत  1948
 के

 watt  बिजली  बोर्डों  को  अपने

 कर्म  बारियों  के
 वेतनमान  निर्धारित  करने  के  अधिकार  इसलिए  राज्य  बिजली  बोझ  के

 कर्मचारियों  के  बेईमानों  कौ  स्वीकृति  गुजरात  सरकार  द्वारा  नहां  दी  जाती

 )  यूनियनों  के  साथ  मभैत्रीपण  समझौते  पर  पशु  चन  को  संभावना  ढूंढने के  लिए

 द्विपक्षी  बातचीत  शर  कर  दी  गई
 है  तथा  मामला  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  में  य  faaat  की

 सहमति  से  स्थगित  ही  गया  है  ।

 Shri  Arvind  M.,  Patel  :  Sir,  I  want.to  know  why  the  question  revision  of  pay  scales  of
 high  officials  was  referred  for  arbitration  under  the  chairman  ship  of  Dr.  Kurian  and  their  pay
 scale  was  imptoved  just  one  month  before  while  class  III-and  class  IV  employees  have  been
 deprived  of  this

 Shri  K.  C.  Pant:  Bipartiti  negotiations  are  going  on.  The  case  has  been  withdrawn  from
 the  Industrial  Tribunal  and‘it  is  being  negotiated  between  the  parties  concerned.
 Tne  cases  that  have  0561  referred  to  the  Industrial  Tribunal  and  decisions  that  have  been
 reached  outside  it  are  in  accordance  with  the  labour  policy  of  the  Gujarat  Government

 Shri  Arvind  M.  Patel  :  Tne  Gujarat  Electricity  Board  has  set  up  asub-committee  t
 settle  the  question  of  revision  of  payscales  after  withdrawing  the  case  from  the  Industrial
 Tribunal.  No  benefit  will  accrue  to  helpers  and  class  IV  employees  like  sweepers  from  this
 sub-committee,  I  want  to  know  whether  Government is  taking  any  steps  to  provide  help  to

 these  employees  ?

 Shri  K.  C.  Pant :  Nosettlement  has  been  arriyed  at  so  far ;  negotiations  ध are  still  go--

 ing  on.  Offers  and  counter  Offers  have  been  received  from  both  sides.  It  is  hoped  that  a  -de-.
 cision  will  be  reached  soon.
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 थ्री  जकारिया  प्रश्न  के  भाग  (7)  के  उतर  में  मंत्रो  महोदय  ने  बताया है  कि

 कामिक  सब  से  द्विपक्षीय  बातचीत  चल  रही  हे  ताकि  समझौता  at  तके  ।  समिति  asa  या

 1975  में  नियुक्त  को  गई  थी  ।  अध्यक्ष  क  राय  कारण  बैठक  नहीं  गयी

 हूं  ।  इसी  कारण  से  बिलम्ब ह  ।  जब  कि  राज्य  को  सरकार  नहीं  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  चेयरमैन  पर  जोर  डाल  गी  कि  कर्मचारियों  क  प्रस्ताव  समिति  क  पास  पहुंचने  स

 ने  वह  ara  निष्कर्ष  निकाल  लें  ?

 श्री  guar पन्त  :  गुजरात में  सरकार  है  ।  उनसे  प्राप्त  जानकारी  के  प्राप्त  पर  मैंने  कहा

 किः  निकट  भविष्य  में  समझौता  होने  की  आशा  है  ।

 श्री  इंद्रलोक  :  मैं  जड़ों  जानता  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  इ  बात  को
 जानकार  है

 कि  गुजरात  बिजली  बाड़े  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  का  प्रश्न  1974.  से  चला  न्  रहा है  ।

 सरकार  ने  डा०  कुरियन  को  मध्यस्थ  नियुक्त  किया  है  जो  वरिष्ठ  इंजी  उप-इंजी  नीग्रों  atk

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  वेतनमानों  के  बारे  में  श्रपना  fara  दे  चका  है  ।  इसमें  बोर्डे  के  सदस्यों

 सचिव  के  वेतनमानों  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  क्या  यह  न्यायोचित  frog  है  जिसमें  निम्न स्तर  के

 मं चा रियों  को  लम्बे  समय  तक  लाभ  से  वंचित  रखा  जायेगा  ।  वेतन  संशोधन  TT  1974  में  होहो

 जाना  इसलिए  क्यो  सरकार  ने  बातचीत  शोघ्रतापूर्वेक  करने  के  लिए  न  केवल  गुजरात  बोड़

 बल्क  प्रय  र/ज्य  बोर्डो  को  मागं  निशी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं
 ?

 श्यो  कृष्ण  चन्द्र  प्त  यह  सच  है  कि  संशोधन  1974  में  हो  जाना  था  क्योंकि  गत  समझौता

 31-3-74  को  समाप्त  हो  गया  था  ।  लेकिन इ  सके  बाद  भी  राज्य  विद्युत  बोड़े  जो  कि  एक  स्वायत्त

 संस्था  30
 रुपयें  प्रति  माह  की  विशेष  अन्तरिम राहत  दी  ।  उन न्होंने  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई

 qa  राहत  की  तरह  अन्तरिम  राहत  भी  दी  महंगाई  भत्ता  बड़ा  दिया  |  इस  प्रकार  इस

 कार्यवाही  से  मजदूरों  का  वेतन  निश्चित  रूप  से  बढ़  गया  है  ।  लेकिन  जहां  तक  मूल  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 इसे  न्यायाधिकरण  को  मे  जा  गया  है  ate  न्यायाधिकरण  के  बिना  ही  वापसी  बातचीत  से  मामले

 को  निपटाने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  जेसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका
 उन्हें

 श्राशा  है  कि  निकट  भविष्य

 मे मंत्रीपृण  समझौता  हो  जाएगा  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  मैं  उनकी  पेशकशों  के  बारे  में  कछ  नहीं  जानता  ।

 लेकिन  मैं  गजरात  सरकार  द्वारा  अपनाई  जा  रही  मछली  मुख्य  बाते  जानता  हुं  ।

 दहेली  में  गयां  डकारों  का  श्रत्तरष्ट्रीय  गिरोह

 *  726.  श्री  सरज  पॉड

 श्री  राने  aa

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क
 क्या  हाल  ही  में  दल्ली  की  शाखा  a  डाकिनों  के  एक  ऐसे  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह

 त्रों को  पकड़ा  है  जो  विदेशी  पर्यटकों  को  लूटो  करता  थों
 ;

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं
 ?
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 गढ  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो

 म  जी  श्रीमान्‌  ।

 तीन  थाना  लाजपतनगर  एक  थाना  कनाट  प्लेस  में  प्रौढ़  एक  थाना

 दरियागंज  ad  किए  गए  हैं  ate  पांच  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये

 डा०  रामचेत  सेन  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात है
 ।  मैं  प्रश्न

 के  भाग  में  तथ्यों
 के

 बारे  में

 जानना  चाहता  था  ।  क्या  तथ्य  केवल  इतने  ही  हैं  ?  हाल  में  हमने  विदेशी  yaaa  द्वारा  किए  गए

 अपराधों  तथा  पुलिस  गिरफ्तारियों  क  बारे  में  सुना  है  ।  इन  तथ्यों  के  बावजूद  भी  छोटा  सा  जवाब

 दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  अम  मेहता  :  नंबर  तथ्य  दे  सकता  5-6  1976  की  रात  को  नई  दिल्ली

 के  विक्रम  हॉटल  में  फ्रांसीसी  qaqen  ठहरे  हुए  थे  ।  अपराधी  डेनियल  चोट  उसे  सोवराज  चेल्सी

 गुरमुख  ने  ad  साथी  जौन  धुसाइम  से  कर  वहां  कुछ  लोगों  में  गोलियां  बांटी  ake  कहा  कि

 ये  गोलियां  उनको
 पेट  की

 गड़बड़ी  से  बचाएंगी  ।  गोलियां  लेते  हीं  कुछ  सदस्यों
 ने  के  करनी  शुरू

 कर  दी

 अच्दा  बहोत  क्या  यह  लम्बा  विवरण  है  ?  कप  कृपया  तथ्य  बताएं  |

 श्री  site  मेहता  :  ये  पांच  अपराधी  हैं  ।  मैं  उनके  नाम  बताता  हूं  ।  इन्होंने  11  डकैतियां

 डाली  हैं  ale  उनको  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  दिल्‍ली  पुलिस  ने  प्रशंसनीय  काम  किया  है  कयोंकि

 aia  डाक त्रों  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  को  गिरफ्तार  किया  ।  ये  डाकू  जमानत  से  बचकर  भाग

 रह ेथे
 ।  उनके  नाम  डेनियल  चोट  TH  सोहराब  काल्स  जीन  धूसाइम  है

 डा०  रामन  सेन  ;  नाम  बताने  की  आवश्यकता  महीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  नाम  नहीं  चाहते  |

 Slo  रोनेन  सेने  :  मंत्री  महोदय  नाम  का  उच्चारण  नहीं  जानते  कौर  न  ही  हम  समझ  सकते  हैं  ।

 ग्रीवा  हो  वह  नाम  न  वोल

 श्री  होम  मेहता  :  हो  सकता  है  माननीय  सदस्य  फ्रांसीसी  नामीं  का  उच्चारण  जानते हों  ।

 मैं  फ्रांसीसी  भाषा  का  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  ।  ये  डाक  विभिन्‍न  होटलों  में  खाने  जाने  वाले  प्रेक्षकों  को  लूटते

 थे
 ।.  उन्होंने  दिल्ली  ate  दिल्‍ली  से  बाहर  के  होटलों  में  लगभग  11.  डकैतियां  डालीं  ।  जब  भी  वे

 डाका  डालते  पर्यटकों  को  नशीली  दवा  दे  देते  थे  झर  उन्हें  लूट  लेते  थे  ।  कुछ  मामलों  में  पर्यटकों  की

 भी  हो  गई  ।

 Silo  रोनेन  सेन  :  विदेशी  मुद्रा  कमाने  के  लिए  हम  qazant  को  भारत  aia  के  लिए  प्रोत्साहन

 देते  इस  ग्राड  में  कई  अपराधी  तत्व  भी  ar  जाते  हैं  अगौर  यहां  हर  प्रकार  का  अपराध  करते  हैं  ।

 यह  घटना  हाल  ही  में  हुई  लेकिन  इससे  पूर्व  एक  बड़ी  घटना  हुई  थी  जिसमें  एक  अपराधी  ने  कराके  होटल

 में  एक  areqgat  की  दुकान  में  घुसने  के  लिए  सेंध  लगाई  थी  ।  हमें  ऐसी  कई  घटनाएं  सुनने  को  मिलती

 हैं  ।  अब  महत्वपूर्ण  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  सरकार  ने  ऐसे  लोगों  का  झ्रासानी  से  पता  लगाने
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 के  लिए  कोई  प्रबन्ध  किए  हैं  ।  दिल्‍ली  पुलिस  का  art  सराहनीय  रहा  है  लेकिन  हमें  याद  रखना

 चाहिए कि  ये  व्यक्ति  11  अपराध  करने  के  बाद  गिरफ्तार  किए  गए  ।  समाचारपत्रों में  खबर  छपी  है

 कि  ये  लोग  अन्तर्राष्ट्रीय  गिरोह  से  सम्बन्धित  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हुं  कि  कया  प्रारम्भिक

 बीन  अथवा  इन  की  पूर्व  गतिविधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रणाली  है  ?

 श्री  श्रीम  मेहता  :
 जहां  तक  सम्भव  होता  छान  बीन  की  जाती  है  ।  पुरी  छान  बीन  करना

 सम्भव  नहीं  होता  क्योंकि  भारत  में  खाने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  हजारों  में  होती  है  ।  साथ

 ऐसे  मामले  केवल  भारत  में  ही  नहीं  होते  ।  इन  अपराधियों  ने  थाइलैंड  श्र  नेपाल  में  भी  अपराध

 किए  तथा  गत  कुछ  महीनों  में  भारत  में  भी  ऐसे  मामले  हुए  ।.  गत  चार-पांच  महीनों  जब  वे  दिल्‍ली

 में  तो  हमने  उन  सबको  पकड़  लिया  गिरफ्तार  कर  लिया  ।

 Ste  रानी  सेन  :  विदेशी  पर्यटकों  के  अतिरिक्त  मैं  यह  मानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  में  बड़ी  संख्या  हिप्पी  आआ  रहे  हैं  जो  न  केवल  एसे  wea

 रते  हैं  बल्कि  बुरे  काम  भी  करते  हैं  ?  कया  हिंदियों  की  छानबीन  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई
 =  ?

 श्री  होम  मेहता  इस  प्रश्न  का  मूल  प्रश्न  के  साथ  सम्बन्धी  नहीं  जहां  तक  हमें  जानकारी

 है  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  अपराधियों  की  तरह  कोई  चोरी  या  डाका  नहीं  डाला  है  ।

 श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  गिरफ्तार  किये  गये

 व्यक्ति  डाकुओं  के  श्रन्तरराष्ट्रीय  गिरोह  से  सम्बन्धित  है  कौंर  उन्होंने  विश्व  के  प्रत्येक  कोने  में  अपराध

 किये  क्या  अन्य  देश  भी  उन  व्यक्तियों  की  तलाश  में  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  क्यो

 उन  अपराधियों  को  तब  तके  भारत से  बाहर  जाने  की  श्रीमती  नहीं  दी  जायेगी  जब  तक  खन  पर

 मुकदमा  नहीं  चलाया  जाता  ALK  अपराधी  पाये  जाने  पर  वे  अपनी  सजा  पूरी  नहीं  कर  लेते  ?

 श्र  आस  मेहता  :  उन्हें  तब  तक  भारत  से  बाहर  नहीं  जाने  दिया  जायेगा  जब  तक  उन  पर

 मुकदमा  नहीं  चलाया  जाता  कौर  वे  दोषी  पाये  जाने  पर
 अपनी  संजा  पूरा  नहीं  कर  लेते  ।

 श्रंप्रेजी  के  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापनों की  बढ़ी  हुई  दरें

 #27.  श्री  घामकर  :  कया  सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्रो  यहं  बताने  की  BGT  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  भाषा ग्र ों  के  समाचारपत्रों  की  अपेक्षा  aia  समाचारपत्रों  को

 विज्ञापनों  की  जो  अधिक्  दरें  दी  जाती  हैं  उतकों  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  केब

 क्या  छोटे  संमाचारपत्नों  को  विज्ञापनों  की  बेहतर  दरें  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया  गया  है  ताकि  वे  अधिक  विज्ञापन  प्राप्त  कर  सकें  ;  कौर

 समाचारपत्न ों  को  विज्ञापनों  की  उनको  संख्या  तथा  विज्ञापन  की  भाषा  का  फ़ैसला

 किस  एजेन्सी  द्वारा  किया  जाता  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धरमवीर  हों  ।

 नया
 दर  ढांचा  शीघ्र  ही  तय  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।
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 जी  हा

 सुचना  are  प्रसरण  मंत्रालय  का  विज्ञापन  कौर  दृष्य  प्रचार  निदेशालय  एजसी  होगी  ।

 श्री  धामन कर  :  मंत्री  महोदय  ने  अंग्रेजी  समाचारपत्रों  को  विज्ञापनों  के  लिए  दी  जाने  वाली

 बढ़ी  हुई  दरें  समाप्त  करने  का  सही  निर्णय  किया  है  कौर  इसके  लिए  वह  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  देश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  कम  ऐसे  लोग  हैं  अंग्रेजी  जानते  हैं  कौर  चूंकि  हमने  समा ऊ
 के  निम्न  वर्गों

 के  बीच  प्रचार  करना  होता  इसलिये  केवल  स्थानीय  भाषा  समाचारपत्र  ही  अ्रधिक

 अंग्रेजी  समाचारपत्र  इसलिये  समृद्ध  हैं  क्योंकि  उन्हें  विज्ञापनों  की  बढ़ी  हुई  दरें  दी  जाती  हैं  ।  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  निर्णय  की  क्रियान्विति  करने  के  लिये  समय-सीमा  निर्धारित

 की  गई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  शीघ्र  ही  इसको  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।  क्या  इस  वे

 के  अन्त  तक  इसे  क्रियान्वित  कर  दिया  जाएगा  ?

 को  घर्मब्रीर  सिह  की  बात है  कि  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  के  निर्णय  की

 सराहना  की  है  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  भी  कह  चुका  हूं  इसे  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।  हम

 तब  तक  प्रतीक्षा  करेंगे  जब  तक  समिति  दरों  के  ढांचे  के  बारे  में  अपना  प्रतिवेदन  पेश  नहीं  कर  देती  ।

 इस  समिति  में  मुख्य  लागत  वित्तीय  सलाहकार  तथा  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय

 सदस्य  हैं  ।  चूंकि  सारे  देश  के  विभिन्न  समाचारपत्रों  की  दरें  अलग  अलग  हैं  तथा  इसकीਂ  श्रेणियां  तथा

 आंकड़े  प्लग  अलग  इसलिये  थोड़ा  समय  अवश्य  लगेगा  पर  मुझे  विश्वास  है  कि  मास  के  अ्रन्दर

 समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाएगा  ।  प्रतिवेदन  के  मिलते  ही  हम  निक्षेप  को  क्रियान्वित  कर

 पायेंगे  ।

 श्री  धामन कर  :  क्या  श्रद्धा-सरकारी  संस्थानों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगो ंके  लिये  भी

 यही  नीति  अपनाई  जाएगी  ate  क्या  विज्ञापनों  के  सदन  में  स्थानीय  fee  तथा  क्षेत्रीय  समाचारपत्रों

 को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ?

 श्री  धर्मवीर  fag  :  अ्रद्ध-सरकारी  एवं  स्वायत्त  संस्थायें  भी  इस  निप  को  क्रियान्वित  करेंगी  ।

 हमारी  नीति  जिले  के  समाचारपत्रों  को  प्रोत्साहन  देने  की  है  क्योंकि  हाल  के  वर्षों  में  इन  पत्रों  की

 मांग  बढ़ी  है  रोक  ये  पत्र  प्रभावकारी हैं  ।  इनको  विज्ञापनों  की  बढ़ी  हुई  दरें  दी  जाएंगी  |

 को  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  श य  सच  है  कि  70  प्रतिशत  से  alan  विज्ञापन  भ्रंग्रेजी

 समाचारपत्रों  में  दिये  जाते  हैं  ग्रोवर  जिला  स्तर  gar  wer  स्तरों  पर  छपने  वाले  समाचार पत् लों  को

 विज्ञापन  नहीं  मिलते  ?  यदि  मेरी  बात  गलत  है  तो  मंत्री  महोदय  सही  प्रतिशतता  बतायें  |  यदि

 ऐसा  तो  जब  तक  समिति  का  प्रतिवेदन  नहीं  प्राप्त  कया  इस  बीच  सरकार  जिला  तथा  अर्य

 स्तरों  पर  छापने  वाले  स्थानीय  समाचारपत्रों के  लिये  विज्ञापनों  की  प्रतिशतता  सिद्धान्त  रूप  से

 क्रियान्वित  करेगी  ?

 श्री  घर्नवीर  faz  र  कहता  बहुत  wrt  है  कि  प्रतिशतता  निर्धारित  की  जा  सकती  है  ।

 देश  में  प्रवर  माध्यम  के  विकास  के  साथ  साथ  स्तर  पर  छपने  वलि  राय  छोटे  समाचारपत्रों  का

 विकास  होना  स्वाभाविक  है  ।  हम  तराशा  करते  हैं  कि  समय  जाएगा  जब  इन  समाचारपत्रों  को  fea

 जाने  वाले  विज्ञापनों  की  प्रतिशतता  में  विधि  होगी  ।  लेकिन  जहां  तक  परिचालन  का  सम्बन्ध

 हमने  वर्ज  1975-76  के  बाद
 से

 छोड  तथा  मध्यम  के  समाचारपत्रों  के  लिए  विज्ञापनों  का  शव तरण
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 27  प्रतिशत  से  बढा  कर  32  प्रतिशत  कर  feat  है  ।  एक  वर्ष  में  5  प्रतिशत  वृद्धि  सराहनीय  कार्य

 है  ।  समाचार  प्रा  की  सुची  हमने  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचार  val के  लिए  श्रव्य  तथा

 दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापनों  की  संख्या  1300  से  बढा  कर  1900  कर  दी  गई  है  ।

 थ्री  गुण  चन्द्र  हात्दर  WATT  समाचार  पत्रों  को  न  केवल  विज्ञापन  की  बड़ी  हुई  दरें

 दी  उसी  हैं  बल्कि  विज्ञापनों के  वितरण  के  मामले  में  राजनीतिक  भेदभाव  भी  किया  sar  है  ।

 अ्रापात  स्थिति
 के  बाद  प्रतिपक्षी  दलों  ate  विशेषकर  मार्क्सवादियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  छोटे

 तथा
 मध्यम  दर्जे

 के  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  देना  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  सरकार  की  नीति  क्या

 क्या  यह  विज्ञापनों  के  वितरण  के  मामले  में  छोटे  तथा  मध्यम  दल  के  समाचार  Gat के  साथ

 किये  जाने  वाले  भेदभाव  को  समाप्त  करेगी  ?

 ना च
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  विद्या  चरण  जहां  तक  सरकारी  विज्ञापनों

 वितरण  का  सम्बन्ध  कोई  राजनीतिक  भेदभाव  नहीं  किया  stat  ।  हमने  एक  नीति  है

 जिसके  अनुरूप  हमनें  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  समाचार-पत्रों  ale  विशेषकर  अ्रनसूचित  उतनी  तथा

 अनुसूचित  जनशक्ति  जैसे  कमजोर  वर्गों  वाले  क्षेत्रों  तथा  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  छपने  वाले  समाचारपत्रों

 की  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  कई  संसदीय  समितियों  तथा  सेवन  ने  भी  यह  सिफ़ारिश  की  है

 कि  सभी  विज्ञापन  श्रव्य  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  दिये  मेरा  भी  यहीं  विचार

 यह  निदेशालय  ही  इस  बात  को  सुनिश्चित  करेगा  कि  कौन  प्रचार-माध्यम  अपनाया  उसे

 दैनिक  समाचार  पंत्र  का  प्रयोग  क्रिया  जाये  या  आवधिक  पत्निका  का  ।  ae  विज्ञापनों

 की  संख्या  तथा  दरें  भी  सुनिश्चित  करेगा  ।  एक  ग्रोवर  महत्वपूर्ण  निर्णय  भी  लिया  गया  है  ।  पहुंचे

 एसा  होता  था  कि  उब  भारतीय  के  किसी  पंत्र  का  परिचारु/न  अग्रेजी  समाचारपत्र  के  बराबर

 होता  था  तो  भी  mis  समाचार-पत्र  को  अधिक  तथा  स्थानीय  भाषा  में  छपने  वाले  पत्र  को  कम

 विज्ञापन  दर  मिलती  थी  ।  अब  बंदी  हुई  दरें  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।  दोनों  पत्रों  को  विज्ञापनों  को

 एक  सी  दरें  मिलेंगी  ।  जसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका हूं  भेदभाव  नहीं  किया  पता

 हमने एक  अतारांकित  प्रश्न  के  उत्तर A  या  है  कि  विज्ञापन  के  मामले  में  कौन  मानद

 अपनाया  वक्ता  है  ।  माननीय  सदस्य  भ्र तारांकित  प्रश्न  का  उत्तर  देख  लें  कौर  Ale  वहं  भी

 स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  बौर  कोई  प्रश्न  पुछना  चाहते  हैं  तो  हम  उसका  उत्तर  देंगे  ।

 Shri  B.S.  Bhaura  The  policy  of  the  Government  applies  only  to  D.A.V.P.  and  other

 undertakings,  But  there  are  a  number  of  big  newspapers  which  get  advertisements  from  pri-
 vate  enterprises.  May  I  know  whether  Government.will  exercise  control  on  private  ad-
 vertisements  so  that  there  the  advertisements  are  also  available  to  the  newspapers.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  No,  Sir,  We  don’t  have  any  control  on  private  adver-
 tise  ments

 सेना  के  कर्मचारियों क  faq  आरक्षित  पद

 *  28.  श्री  हरी  सिह  क्या  रक्षा  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  आरक्षित  पदा  पर  सेना  तमंचा  रियों
 के  लिये  की  भर्ती  इंडक्शन )

 योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  कौर

 ate
 हा ं,  उस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?
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 रक्षा  मंत्रालय  उपमंत्री  so  वी ०  नायक )  है  ि  शरीर  एक  विवरण  सदन

 के  पटता  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सरकारी  परा  मीट्रिक  cafes  तौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सेना  कार्मिकों  के

 लिये  witha  पदों  पर  उनकी  भर्ती  कौर  उन्हें  निर्धारित  शैक्षिक  भ्रहंतादओं  त्र  भर्ती  के

 लिये  निर्धारित  शारीरिक  तथा  स्वास्थ्य  मानकों  में  छूट  दिये  उपने  की  झ्रावश्यकता  के  प्रश्न  पर

 अध्ययन  किया  उ  रहा  है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  स्थापित  अध्ययन  गरुप  भूतपुरा  सैनिकों  के  दिये  आरक्षित  रिक्त  स्थानों

 को  भरने  में  विंमान  गिरावट  के  कारणों  का  पता  लगायेगा  कौर  ब.बल  सरकारी  विभागों  तथा

 उनकी  aa  के  उपक्रमों  में  हो  नहीं  बल्कि  निजी  क्षेत्र  में  भी  भूतपूर्व  सैनिकों  की  भर्ती  के  लिए

 वर्त  मान  प्रबन्धों  में  gare  के  लिये  सिफ़ारिशें  करना  |

 अ्रसैनिक  विभागों  में  जिनमें  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  सम्मिलित  पद  इस  समय  एक

 सीमित  संख्या  तक  इन  पदों  में  सेना  कार्मिकों  को  बाद  की  भर्ती  इंडक्शन  द्वारा  भरे  जा

 रहे  हैं  जबकि  वे  सेना  से  सेवा  मुक्त/सिवानिवृत्त  होने  वाले  होते  हैं  ।

 Shri  Hari  Singh  :  May  know  fromthe  hon.  Defence  Minister  what  progress  1185  50
 far  been  made  by  the  study  groupin  respect  of  the  reservedseats  for  Milatary  service  pers  (0-
 nel  in  Government  employment,  when  they  would  be  able  to  submit  their  report  and

 Their  findings  and  the  reasons  for  not  filling  up  the  posts  ?

 श्री  ज०  वी०  पटनायक  :  भूतपूर्व  सैनिकों  को  काय  पर  लगाये  जाने  का  मामला  देश
 की

 सवो
 सच

 सत्ता  के  वीणा  रानी है  |  प्रधान  मंत्री
 ने  स्वयं  29  अप्रैल  को  बैठक  बुलाई  तथा  उक्त  बठक  में  उन्होंने

 मंत्री  मंडलीय  सचिव  को  भत पु  सैनिकों  को  कार्य  पर  लगाने  के  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  एक

 विशेष  अ्रध्ययन  दल  के  गठन  का  निदेश  दिया  |  अध्ययन दल  का  गठन  किया जा  '  चुका  है  .  तथा

 अपना  प्रतिवेदन  is  सितम्बर  तक  tam  ।  प्रतिवेदन  की  अध्ययन  करके  यदि  अवश्यक  संसार

 जायेगा  तो  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  |

 correct  that  the  quota  for  ex-servicemen  is  not  fully  utilised  and  if  the  Government  would
 Shri  Hari  Singh  :  May  I  know  from  the  hon,  Minister  as  to  whetheritis  absolutely

 forma  committee  or  whichex-servicemen  are  represented  to  study  as  to  why  this  quota
 js  nct  being  utilised  in  Government  Departments.

 Mr.  Speaker  :  You  may  reply  to  the  question  in  respect  of  the  new  committee.

 श्री  ज०  ato  पटनायक  :  यह  अध्ययन  दल  गहराई  से  इश  प्रश्न  पर  विचार  करेगा  ।  इसलिये

 किसी  gat  अ्रध्ययन  दल  को  नियुक्त  करने  का  प्रशन  ही  नहों  उठता  |

 at  त्रिथरंजन  दास  जिन  अधिकारियों  को  1962  के  चीनी  ween  के  तुरन्त  बाद

 aga  कमीशन  गया  था
 नौ

 र  जिन्हें  1964  में  वापस  भेज  दिया  उनमें  कितने  व्यक्तियों  को

 सरकारी  तथा  अर्द्ध  सरका रो  में लिया  गया  ?  क्या  wey  भी  राज्य  सरकारों  को  1962
 न् में  झा पात  कौन  प्राप्त  अधिकारी  के  रूप  में  कार्य  करने  ५  a]  शक्तियों  के  लिय  कोट  firs  करने

 का  |

 श्री  ज०  वी०  पटनायक  :
 मेरे  पास  झ्रांकड़े नहीं  यदि  नोटिस  दिया  जाये तो  ates  बताये

 जा  सकते है
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 हना Men.

 श्री  इन्द्रजीत  गंतव्य  सशस्त्र  सैनिकों  से  श्रमिक  रियों  तथा  wea  पदों  पर  से  प्रति  वर्ष  पद मुक्त

 किये  जानें  वले  व्यक्तियों  क  श्रुत  क्या
 है  जिन्हें  रोजगा

 र  पड़  रहा  ?  दूसरों  क्या  उनके

 नाम  तथा  अरन्य  विवरण  रिसटलमेंट  निदेशक  के  पास  एक  पृथक  रजिस्टर  में  रखें  जाते हैं  ।  झ्रथवा  उन्हें

 स्वयं  देश  के  समान्य  रोजगार  दफ्तरों  में  जाना  पड़ता  हैं  ?

 श्री  ज़०  alo  पटनायक  :  प्रश्न के  प्रथम  भाग के  बारे में  50,000  जवान  तथा  600  अधिकारी

 अरति  ag  काय
 मुक्त

 किये  जाते  हैं  ।  उनके  नाम  तथा  विवरण  fears  रखने  के  लिये  सैनिक  बोर्डों  को

 भेजे  जाते  हूं  जहां  पर  रोजगार  दफ्तरों  में  रजिस्टर  करने  का  प्रश्न है  यह  व्यक्तियों  की  इच्छा पर  HAT
 ?

 है

 गुजरात  में  ग्रामों  में  बिलों  पहुंचाया  जाना

 *
 29.  थ्रो  डॉ०  डो०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गुजरात  में  कितने  प्रतिशत  ग्रामों  में  बिजली  पहुंचायी  गयी  नौकर

 शत  प्रतिशत  ग्रामों  में  बिजली  कब  तक  पहुंचा  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  मं  उप मंत्रो  श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  गुजरात  में  18,275  गांव  हैं  ।

 39  190 6  तक  35.1  प्रतिशत  (  6,420  गांवों  )  को  बिजली दो  जा  चुकी थी  |

 राज्य  का  सौ  फीसदी  विद्युतीकरण  करने  की  योजना  कभी  तयार  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  डा०  कोठारी  कौर  डा०  डाजी  की  समिति  के  अध्ययन  से  पता  चला  है

 कि  गुजरात  में
 लागत  लाभ  अनुपात  69,53  41  प्रतिशत है

 जबकि  ब्याज  OMIT  12

 प्रतिशत  तामिलनाडु में  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 लगभग  शत  प्रतिशत  पुरा  होने  को  है  ।

 पांडीचेरी  कौर  दिल्‍ली  इस  काय  को  पहले  पुरा  कर  चुके  इन  हालात  में

 जबकि  लाभ  अनुपात  राज्य  में  कम  है
 तथा  सरकारी  नीति  गांवों  से  नगर  में  जाना  खाद्य

 उत्पादन  बढ़ाने  टयूब  बेल  लगाने  तथा  ग्रामीण  विकास  पर  अधिक  बल  देने  की  है  तब  क्या  कारण है

 कि  यह  योजनाएं  विलम्बित  पड़ी  है  ?

 प्रो ०  fageat  प्रसाद  :  विलम्ब  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  क्षेत्र  में

 गुजरात  ग्रसित  भारतीय  असत  से  ऊपर  ।  जहां  तक  शत
 प्रतिशत  लक्ष्य  पुरा  करने  का  प्रश्न

 हाल  ai  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  चेयरमैनों  की  बैठक  में  निर्णय  gar  था  कि  सभी  राज्य  बिजली

 बोर्ड  ऐसी  योजनाएं  gare  करें  ।  केन्द्रीय  विद्युत  अधिकरण  में  इस  मामले  कों  राज्य  बिजली  बोर्ड के

 साथ  उठाया  हैਂ  और  उन्हें  इस  मदीने  के  श्रान्त  तक  रिपोर्ट  देने  को  कहा  गया  है  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  बेशक  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  विलम्ब  का  कोई  कारण  नहीं  है

 अथवा  विलम्ब  किये  जाने  के  कोई  वास्तविक  योजना  नहीं  मैं  समझता हं  कि  धन  ही  एक  मात्र

 बाधा  हो  सकता  है  ।  इस  बारे  में  भी  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  विभागों  में  कुछ  वर्षों  में  बचतें  हुई हैं  ।  यदि

 तरह  समन्वय  किया  जाता  है  तो  संसधनों  का  ऐसे  मामलों  में  उपयोग  किया  जा  सकता  है  जिनमें
 ह

 अचानक  राय  हो  सकें ।

 mia  महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  उन्होंने  बताया है  कि  प्रतिवेदन

 अगले  महींने  उपलब्ध  होगा  ।  उसमें  सभी  पहल ग्र ों  पर  विचार  किया  जायेगा  |
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 श्री  पी०  जी०  मादवलंक्रर  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  न  वेवल  गुजरात  भ्रमित  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  शत  प्रतिशत  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  तथा  क्या  इसके

 लिये  वेटनरी य  भ्र  त ुदानों  की  कमी  है  इस  विलम्ब  के  लिये  उत्त  रदायी  विशेष  तौर से
 उन  क्षेत्रों  के  लिये  जिनमें

 विद्युतीकरण  का  अधिक  उद्योगीकरण  शादी  के  कारण  अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  दो  सप्ताह  पूवे

 एक  बैठक  में  मुझे  यह  जानकर  दुःख  gar  कि  मेरे  अपने  जिले  अहमदाबाद  में  भी  प्रभी  तक  शत  प्रतिशत

 विद्युतीकरण  नहीं  gare  केवल  इसीलिए  कि  केन्द्र  की  योजना  तथा  धन  नहीं  दिया  गया  ।

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ग्रामीण  विद्युतीकरण  पहले  ge  राज्यों  का  उत्तरदायित्व

 केन्द्र
 के

 साथ  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  परन्तु  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  al  ग्रामीण

 करण  कार्यक्रमों  में  सहायता  देने  के  लिये  स्थापना  की  गई  ।  इस  प्रकार  राज्यों  द्वारा  जो  भी  सापेक्ष

 योजनाएं  तैयार  होंठों  तो  इनके  बारे  में  यह  ध्यान  देना  पड़ेगा  कि  इस  पर  यह  कितना  लगाते  हैं  ।  ae

 उन्हें  पुर्णतः  केन्द्रीय  पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहिए  ।  माननीय  fea  को  पता  है  कि

 राज्य  की  यो  जनाएं  केन्द्र  की  एकमुश्त  सहायता  को  ध्यान  में  रख  कर  तैयार  की  जाती  है  ।  केन्द्र  द्वारा

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिये  पु  थक  area  नहीं  किया  जाता  ।  इसलिए  अरब  तक  राज्य  सरकार  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  के  लिये  उत्सुक  नहीं  है  तब  तक  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसलिए  इस

 जारे  में  उनका  रुचि  होना  आवश्यक  है  ताकि  ग्रामीण  विद्यतीक रण
 में  गति  लाई  जा  सकें  ।

 कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी

 *  30.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  व्यापक  राष्ट्रीय  नीति  बनाई  कौर

 पसंदी  तो  इस  संबंध  में  इलेक्ट्रानिक्स  आयोग ने  क्या  प्रगति की  है  ?

 ऊर्जा  Fo  चन्द्र  तथा  एक  विवरण-पत्र सदन  के  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ai ry
 के  सम्बन्ध इलेक्ट्रान  ही  योग  ने  अमिलित  प्रौद्योगिकी  के  विभिन्न

 में  जाती  निर्धारित  की  जसे  प्र  प्रौद्योगिक  लाइसेंसिंग  झभिकलित्न  के  प्रयोग  के  प्राथमिकता

 वालि  प्रोद्योगिकी  विक  पत्तर  सामग्री  का  तथा  विदेशी  कम्पनियों  के

 निर्वागन्कार्थकम
 ।  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  के  वर्थ  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  झ्रध्ययन  9

 में

 इन  नातियों
 का  कुठ  विस्तार  से  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 इलैक्ट्रानिकी  aaa  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  नीति  विषयक  कतिपय  महत्वपूर्ण

 fara  तिरा  को  गई  कार्यवाही  नीचे  दिये  झतुसार  है  :--

 (i)  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  पर  यह  जिम्मेदारी  डाली  गई  है  कि  वह  इलेक्ट्रोनिक

 रोका  संसाधन  उपस्कर  डेटा  प्रोसेसिंग  तथा

 कलत्र  पर  alates  सुचना  प्रणालियों  एवं  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित
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 सभी  मसलों  के  विषय  में  देश  के  सभी  प्रयोगकर्ताओं  की  अ्रावश्यकताझओं  को

 समन्वित
 करने  के  उद्देश्य से

 सरकार  के
 केन्दस्थ  मंत्रालय  के  रूप

 काय

 करे  ।

 (ii)  sma  रुपये  से  ऊपर  के  मूल्य  वाले  अ्रभ्रिकलितों  के  mara  के

 far  तियों  ता  प्रशासनिक  कार्यवाहियां  निर्धारित  कर  दी  गई  हैं  ।

 (iti)  परमाणु  औद्योगिक  उत्पादन

 प्र य ग्थिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  के  लिये  श्रभिकलिन्  प्रणालियों  का  विन्यास

 तथा  त्रगोगकर्ताश्रों  की  श्रावश्यकंता  के  अनुसार  उनके  विशिष्ट  अनुप्रयोगों  के  लिये

 प्रादेशिक  श्रभिकलित  केन्द्रों
 की

 रूप-रेखा  dae  कर  जी  गई  है  तथा

 उनके  आयात की  अ्रतुमति दे  दी  गई  है  ।

 (iv)  गा रन् टों के  अधार  पर  यंत्रेतर  समग्री का
 निर्यात  करने  के  उद्देश्य  से

 )  को  श्रायात  करने  का  कार्यक्रम  तथा  विदेश  से  वापस  जाने

 वाले|विदेश  में  बसे  भारतीय  राष्ट्रिक ों  द्वारा  इनके  area  के  का क्रमों  को

 क्रियान्वित  किया  गया  है

 कारे क्रम  योग्य  परि केलि तों  ,  लघुकाय  श्रमिकलित्र

 के  उपान्त  उपस्करों  (TWH)  सुक्ष्म-पंसाधित्र  पर  आाधारित

 संचार  प्रणालियां  तथा  कैश  रजिस्टर के  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  लव काय

 प्रभिकलित्ों  के  लिये  सीमित  waite  wage  उरी  करने  के  सम्बन्ध  में

 कार्यवाही  की  गई  है  ;  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 (vi)  है  जंती  हैਂ  प्रणाली  के  प्राकार  पर  यहां  कार्यरत  की  विदेशीं  कम्प्यूटर  कम्पनियां

 अब  तक  हयात  किये  गये  इस्तेमाल  शुदा  कम्प्यूटरों  का  सज्जीकरण  करके  इन

 को  जो  सलई  किया  करती  अब  उस  व्यवस्था  को  समाप्त  कर

 दिया गया  है  ।

 Vii)  नार  में  क  बरत  विदेशी  कम्प्यूटर  कम्पनियों  के  कार्यक्रमों  की  विदेशी  मद्र

 विनियमित  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उंच  की  गई  है  और  इस  आशय  की  सिफारिशें

 की  गई  हैं  कि  विदेशी  साम्या पूंजी  )
 को  घटाकर

 40 प्रतिशत  कर  दिया

 जाय  या  अ्रन्यया  उनके  उन  सभी  वर्तमान  कार्य  कलापों  को  समाप्त  कर  दिया  जाय

 जिन्हें  व्यापार  अंकड़ा-केन्द्र  के  प्रचलन  नदी  के  रूप  में

 कृत  किया  गया  है  ।

 (viii)  अ्रभिकलिख  की  यंत्र-सामग्री  तथा  यंब्रेतर  सामग्री

 (स/फ्ट-वेयर)  के  विकास  के  लिये  लगभग  3  करोड़  रुपयों  के  मूल्य के

 प्रौद्योगिकी  विकास  विषयक  ठेके  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  दिए  गए  हैं  ।

 (ix)  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  बम्बई  के  हटा  मौलिक  अत सन् धान

 संस्थान  में  एक  राष्ट्रीय  यंत्रेतर  ATAU  विकास  तथा  अभिकलन  तकनीक  केन्द्र

 सेंटर  फार  साफ्ट  वेयर  डेवलपमेंट  धरती  कम्प्यूटिंग  टैक्टिक्स )  की  स्थापना  की  गई  है  |

 नई  दिल्‍ली  में  एक  राष्ट्रीय  सुचना-विज्ञान  केन्द्र  इंफरमेटिक्स  की

 स्थापना
 के  लिए  game  प्रदान कर  दिया  गया

 कलकत्ता
 में  एक  प्रादेशिक

 अभिकलित्र  केन्द्र  की  स्थापना  की  ा  रही  है  ।
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 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  यह  अच्छी  बात  है  कि  कम्प्यूटर  sitar  क

 लाइसेंसिंग  प्रौद्योगिकी  fama  तथा  भारत  में  कार्यरत  विदेशी
 हम

 ो

 कम्पनियों के  निर्माण  कार्यों  के  बारे में  अन  नीति  तैयार  हो  गई  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान

 कम्प्यूटर  उद्योग  के  एक  दर्जन  से  भ्रमित  सरकारी  विभागों  में  कार्यकरण  पर  लॉक  लेखा  समिति  के

 प्रतिवेदन  ae  सार  दिलाना  चाहता  हूं  जिनमें  पाया  गया  है  कि  कम्प्यूटरों  का  पुरा  पूरा  उपयोग  नहीं

 किया  आता  ।  क्या  सरकार  इस  बारे  में  उंच  मारने  के  लिये  कोई  विशेषज्ञ  रामसती  गठित  करने

 रही  है  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  में  कम्प्यूटर  तथा  अन्य

 इलैक्ट्रानिक  मशीनों  की  क्षमता  के  कम  उपयोग  के  बारे  में  अध्ययन  करेगी  ?

 श्री  st  aig  लक पंद  यदि  मानवीय  सदस्य  विवरण  पर  ध्यान  दें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि

 से
 इलेक्ट्रॉनिक  अयोग  इस  बात  पर  ध्यान  देता  है  कि  कितनी  क्षमता  उपलब्ध  र  तथा  उ८्पभोषताश्रों

 के  कया  विशेष  उपयोंग  हैं  तथा  किन  मामलों  में  एक  क्षेत्र  में  स्थित  सरकारी  विभागों  के  कार्यों  का

 पूल  किया  जा  सकता  प्
 ट  !  इन  सभी  बातों  पर  इलेक्ट्रोनिक  आयोग  ध्यान  देता  है  ।

 ee  ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उतर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS.

 भारत  A  गरीबों

 *94.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  नया  योजना  मंत्री  भारत  में  गरीबी  के  बारे  में  28

 1976
 के

 भ्र तारांकित
 प्रश्न  संख्या

 1325
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  Hag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  वर्थ  1973,  1974  सौर  1975  में  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  पथ  कितने  तथा

 किस  अनुपात  में  लोग  गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  थे  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शंकर  :  28  1976  को  शभ्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  1325  का  उत्तर  देने  के  बाद  कोई  नई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 चक्र  तथा  बरा  नदियों  में  पन-बिजली  की  क्षमता

 ata *32.  श्री  me  द  द  रंगनाथ  क्या
 ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ्  न
 क्या  कत  fo ic

 +
 मे ंच

 क्लिक
 ca  तथा  बर! ही  afi

 ‘mom ्  ell  id  ली  पैदा  की  जा  सकती  है  ;

 ax

 यदि  तो  इस  क्षमता  का  उपयोग  किस  प्रकार  wie  कब  तक  करने  का  विचार

 ऊर्जा  मंत्री  sey  चन्द  और  कर्नाटक  की  चकरा  a  बराह
 नदियों  की  वार्षिक  ऊर्जा  क्षमता  500  मिलियन  यूनिट  कौर  1000  मिलियन  यूनिट  होने  का

 अनुमान  है  ।  प्राधिकारियों  द्वारा  बनाये  गये  निर्माण  कार्यक्रम  के  war  परियोजना

 के  1980  तक  पुरा  हो  जाने  की  |  बराही  परियोजना  का  निर्माण-कार्य  हाथ  में  लेने  का

 प्रश्न  विचाराधीन  है  ।
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 ree

 ~
 के

 *  53.  श्री  मोहम्मद  इस्माईल  :  क्या  सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  के  मामलों

 की  जांच के  बारे  में  3144,  1976 के  तारांकित  प्रश्न  संध्या  355 के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  के  निलम्बित  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  बचाने  के  लिपे

 सरकार  द्वारा
 क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ;  कौर

 के  rare  द्वारा  सरकार  के  कारण  बताशो  नोटिस  के  विरुद्ध  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  से  प्राप्त  किये  गये  टोक  को  रद  कराने  के  लिये  उसके  मंत्रालय  द्वारा  क्या  विशिष्ट

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रो  frat  चरण  :  यह  मालूम  हुमा

 है  कि  प्रबन्धक  स्टेट्समैन  के  14  के  विरूद्ध  जांच  रहे  उनको  उच्च

 यालय  के  आदेशों  के  sata  निलम्बन  भत्ता  मिल  रहा  है  ।  चूंकि  इनमें  से  किसी  को  भी  कभी

 तक  कोई  दंड  नहीं  दिया  गया  गर्त  कानूनी  शभ्रधघिकारों  के  अ्रन्तगंत  सरकारी  अ्रधिकारियों

 द्वारा  हस्तक्षेप  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 fee  याचिका  का  विरोध  करने  के  लिए  कदम  गए  ग्रोवर  मामला

 न्याय  fertaredta  है  ।

 तिहाई  दिल्‍ली  से  कैदियों  का  फरार  हो  जाना

 *  34.  श्री  झारखंड  राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  मई  ,  1976  तिहाड़  सेन्ट्रल  दलली  से  कुछ  कदी  फरार  a

 गए  थे
 :

 यदि  तो  क्या  वे  ga:  गिरफ्तार  कर  लिए  गए  हैं  ;  शौर

 क्या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी
 कि  वे  किस  प्रकार

 फरार  होने  में  सफल  हुए  ।

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  म  तथा

 1976  में  तिहाड़  सेन्ट्रल  जेल  से  कोई  फरार  नहीं  gat  है  |  ह |  ह

 लब  उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  मदों  का  आरक्षण

 *35,  ्रो  ata  नित्  क्या  Sain  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  विकास  कुछ  अतिरिकत  मदों  को

 आरक्षित  करने  का  faort  किया  कौर

 यदि नि
 तो  उत  मदो ंके  नाम क्या  हैं  ?
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 उद्योग  मंत्री  सि द  ह  दि  द
 (ort  की १  fo  :  हों  ।

 अतिरिक्त  आरक्षित  वस्तुए  ये  हैं  :--

 1  10  भ्र श्व शक्ति तक  के  कुछ  वर्गों  के  बिजली  के  मोटर
 ।

 2.  प्लाईवुड  की  चाय  की  पेटियां  ;  ak

 3.  कैमल  बैक  जो  टायर  की  मरम्मत करने  में  काम  में  लाया  जाता  है  )  ।

 सीमेंट  से  क  ल  हटाया  जाना

 *  36.  श्री  पी०  गंगारेट्टी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  सीमेंट  wie  उसके  मूल्यों  पर  लगे  कन्ट्रोल  हटाने

 का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसने  क्या  लाभ  होंगे ?

 उद्योग  मंत्री  टी०  ए०  :  अ्रौर  यद्यपि  सरकार  ने  इस  बारे  में

 =  विधि
 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  तो  भी  इस  संबंध  में  प्रा  14H  धन  सुझावों  पर  हमेशा  गौर  किया  जाता  है  ।

 त्यक्त  कोला  खानों  में  बढ़िया  किस्म  के  कोयले  का  शेष  भंडार

 *  37.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :

 श्री  सरोज  anal  :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गिरिडीह  झरिया  a  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  की  कोयला  खानों

 में  लगभग  1360  लाख  टन  हाई  प्रेम  का  कोयला  at  शेष

 क्या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  त्यक्त  कोयला  खानों  में  खनन  काय  पुनः

 आरम्भ  करने  की  कार्यवाही की  है  ;  शौर

 यदि
 तो

 क्या  उनमें  शेष  कोयले  के  ठीक  क  के  लिए  gq  जांच

 शर  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 गिरिडीह
 कोयला  क्षेत्र  में  त्यक्त  कोयला

 खानों  में  अच्छे  किस्म  का  लगभग  22.  30  लाख  टन  होने  का  अनुमान  है  ।  झरिया

 शर  रानी  गंज  कोयला  क्षेत्रों  में  भी  wee  किस्म  के  कोयले  की  कुछ  मात्रा  श्रुति  पड़ी

 हो  सकती  है  ।  किन्तु  उसका  मात्रात्मक  निर्धारण  संभव  नहीं  है  ।

 गिरिडीह  कोयला  क्षेत्र  में  खानों  में  पड़े  खम्बों  दौर  खानों  के  मध्य

 कोयला  बैरियरों  के  लिए  खुदाई  करने  हेतु  एक  रिपोर्ट  तयार
 की  ये  खम्बे

 पानी  में  हैं
 ।  इन  भंडारों  की  खुदाई  के  लिए  काफी  बड़ी  मात्ना  में  पानी  निकालना  होगा

 ।
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 इन  भंडारों  की  किफायती  तथा  dara  q  की  स  पवना  पर  विचार  करने

 हेतु
 कोल  इंडिया  fate  द्वारा  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  झरिया  झ्र  रानीगंज

 कोयला  क्षेत्रों  में  त्यक्त  खानों  को  या  तो  कुछ  मौजूदा  खानों  के  साथ  मिला  दिया  गया  है
 अथवा  उन्हें  जहां  कहीं  भी  तकनीकी  व  ग्रामीण  दृष्टि  से  खोलना  उपयुक्त  गया  है

 खोला  गया  है  ।

 (7 ्य
 )

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 हाथ  की  घड़ियों  का  उत्पादन

 *  38.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्विटजरलैंड  के  सहयोग  से  देश  में  हाथ  की  घड़ियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  शरु

 की  गई  कथित  नथी  योजना  की  मुख्य  बाते  क्या  हैं

 क्या  उसकी  रोजगार  क्षमता  श्र  अन्य  aa
 क  पतलूनों  की  जांच  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  तथ्य  we

 यह  योजना  कब  तक  क्रियान्वित  की  जायेगी  ?

 उधोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  से  मत्त  हिन्दुस्तान  मरीन

 zea  लि०
 की  एक  योजना  से  चाबी  देने  वाली )  कलाई  घड़ियों  का  उत्पादन  66  लाख

 से  बढ़ाकर

 30  लाख  प्रति  वर्ष  का  है  ।  यह  योजना  दो  चरणों  की  है  जिसमें  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  द्वारा  पुज  तथा

 मूवमेंट  बनाए  जायेंगे  कौर  सारे  देश  के  चुने  हुए  स्थानों  में  इसकी  श्रसेम्बलिंग  की  जायेगी  ।  हिन्दुस्तान

 मशीन  के  लियें  fear  सहयोग  प्राप्त  कराने  का  भी  एक  कौर  प्रस्ताव  है  जित के  श्रस्तगंत  भारत  में

 घड़ियों  का  निर्माण  करने  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  सहायता  मिलेगी  तथा  उत्पादन  बनाने  हेतु  एक

 योजना  रिपोर्टे  तयार  की  जा  रही है  ।  रिपोर्ट  पुरी हो  जाने  पर  रोजगार की  संभाव्यता  तथा  अन्य  श्रमिक

 पहलग्रों  के  ब्यौरे  का  पता  चलेगा  ।  घड़ियों  की  प्रसेम्बलिंग  के  विकेन्द्रीकरण  लिये  भी  सावधानी  gay

 योजना  बनाई  जा  रही  है  जिससे  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में  कविता  प्राप्त  कारीगरों  को  रोजगार

 दिया जा  सके

 सरकार  ने  देश  के  कलाई  घड़ियों  का  निर्माण  करने  वाले  एककों  की  स्थापना  विशेषकर  स्विस

 agar  &  उन्हें  स्थापित  करने  के  लिये  निजी  क्षेत्र  में  कुछ  परियोजनाओं  के  लिये  मंजूरी दे  दी  है  ।  इन

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  ब् उक्षप  में  अनुबन्ध  में  दिया  जाता  है  ।

 इनमें  से  दो  कंपनियां  मघ  ह्ैगडे  एण्ड  गोले  कौर  मतब  सोंधी  ट्रेसा  टाइम  इन्डस्ट्रीज

 (ato)  लि०  ने  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  शेव  परियोजनाएं  क्रियान्वयन  की  विभिन्न  श्रवस्थात्रों

 में
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 विवरण

 स्विस  सहयोग से  जब  तक  (  7  1976)  तक  स्वीकृत  किया  गया  कलाई  घड़ियां  बनाने का  कार्यक्रम

 टाटा

 क्रम  पार्टी का  नाम  विदेशी  सहयोगी  क्षमता  स्थापना  स्थल  कैफियत

 सं०  को  नोम

 लाख

 मे०  सोंधी  ट्रेसा  टाइम  मे०  ट्रेसा  कं०  3. 6  शाहदरा

 दिल्ली इंडस्ट्रीज  प्राइवेट

 लिमिटेड  स्विटज़रलैंड

 मे०  हैज  एण्ड  गोले  प्रा
 ०

 मे०  बर्नाड  1.00  बंगलौर

 बंगलौर  स्विटज़रलैंड

 aft  जी०  एस०  मे०  रव्यू  थॉमसन  6.00
 धम  पुर

 शिमला  Uo  जी०  स्विटजरलैंड

 हिल्स

 श्री  एच०  सी ०  इ  मे०  रोमर  वाच  कं०  3. 6

 बम्बई  ।  स्विटजरलैंड  हरियाणा

 मे०  किमी  Wo  कमी  वाच  Fo  4.8

 गुजरात बम्बई  ।  जिनेवा

 स्विटजरलैंड

 2.8 मे०  सें  डोज  यद्यपि  बिना  किसी

 नई  दिल्‍ली  —e  दिल्ली  प्रकार  की  वित्तीय

 zor अथवा  q  DAUR

 सहायता  के  इस

 परियोजना  की

 स्थापना की  जा

 रही  है  फिर  भी

 वैदिक  जो  एक

 Haag a

 भारतीय

 उसके  द्वारा  कुछ

 मशीनों  का  शा

 यात  करने  की
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 (Saka)

 प्रावश्यक  वेतनों  का  श्रायात

 *39.  श्री  के०  एम०  मधुकर :  क्या  नागरिक पति  कौर  सहकारिता  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (®)  क्या  सरकार  ने  गरीबों की  दैनिक  आवश्यकता  की  कुछ  वस्तुझ्नों  का  श्रायात  करने  का

 निर्णय  किया  है  ताकि  व्यापारियों  तथा  सट्टेबाजों  की  चाल  से  टक्कर  ली  जा  सके  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 नागरिक oft  att  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ए०  सी ०  :  तथा

 (@)  सरकार  ने  इस  बात  के  लिये  कई  उपाय  किये  हैं  कि  गरीबों  को  उनकी  दैनिक  आवश्यकता  की

 वस्तुयें  मिलती  रहें  कौर  सट्टेबाजीਂ  की  रोकथाम  की  जाये  ।  सार्वजनिक  वितरण  प्रणालीਂ  का  विस्तार

 करने  के  अलावा  जमाखोरी  रोकने  सम्बन्धी  उपायों  को  तेज  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  जुलाई

 तथा  1976  के  बीच  खाने  के  तेलों  की  विदेशी  सप्लाई  की  कमी  1.  25  लाख  मीटरी टन

 सोयाबीन  पाम  रेपसीड  ट्रायल  जैसे  विदेशों  से  मंगाये  गये  वनस्पति  तेलों  से  पुरी  की

 जा  रही है  ।  इसी  प्रकार  चाल  पंचांग  वर्ष  के  दौरान  8  लाख  मीटरी  टन  मिट्टी  के  तेल  का  आयात

 करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 झाकाशावाणी  श्रीर
 दूरदर्शन

 का  कमों  थे  चलचित्र  कलाकारों  द्वारा  भाग  लिया  जाना

 श्री  एन०  ई०  रहो  सुचना  र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  चलचित्र  कलाकारों  द्वारा  आकाशवाणी  शौर  दूरदर्शन
 के

 क्रमों  में  भाग  लिये  जाने  का  प्रस्ताव  रखा है  ;

 क्या  चलचित्र  उद्योग  और  उनके  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  इस  बारे  में  कोई

 सहमति
 हुई

 है
 ;

 शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूप-रेखा  कया  है
 ?

 सूचना  शोर
 प्रसारण  मंत्री  विद्या  चरण  :  हां  ।

 हां  ।  फिल्‍मी  व्यक्तियों  के  विभिन्न पंचों  में  बातचीत  के

 वाणी  कौर  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  में  उनके  भाग  लेने  के  बारे  में  करार  तयार  किया  जा  रहा  है
 |

 करार  में  कहानी  या  कथोपकथन

 अभिनेताओं  शादी  के  श्राकाशवाणी/दुरदशन  के  कार्य  क्रमों  में  दूरदर्शन  के

 महानिदेशक द्वारा  निर्धारित  तरीके  में  श्राकाशवाणी /  दूरदर्शन  में  समय-समय  पर
 लागू  दरों

 पर

 शुल्क  के
 भुगतान  पर  भाग  लेने  की  व्यवस्था  है

 ।
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 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  mace  वस्तुओं  का  वितरण

 149.  श्री सो  ऋ०  चन्द्रभान  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उद्योग  राज्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  यह  आश्वासन  दिया था
 कि  छात्रो ंके  लिये

 खाद्य  पदार्थों  सहित  सभी  भ्रावश्यक  वस्तु भ्र ों  का  वितरण  सभी  राज्यों  में  घटी  दरों  पर  उचित  दर  की

 दुकानों  के  माध्यम  से  किया  जाएगा  ;  ate

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 नागरिक  पूर्ति  तर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sat  ए  ato  :

 श्र  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  के  एक  भाग  को
 देने  के  लिये  सरकार

 ने  विद्यार्थी  समुदाय  की  श्रावश्यक  उपभोज्य  वस् तुम् नों  की  शभ्रापुत्ति  करने  की  एक  योजना  बनाई
 > 43  नगरों  में  76  केन्द्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  का  चयन  किया  गया

 ह

 उपभोक्ता  सहकारी  संस्थानों  के  aha  विद्याथियों  को  इन  की  आपूर्ति  करेंगे  ।

 राज्य  सरकारों को  यह  सलाह
 भी  दी

 गई  है  कि  वे  इस  योजना
 को  1  लाख

 उससे  ऊपर  की  आबादी  वाले  सभी  शहरों  तथा  नगरों  के  विश्वविद्यालयों  स्नातक  कालिजों  के

 वासों  तथा  स्वीकृत  निवास गू हों  ate  साथ ही  उच्च  शिक्षा  छात्रावासों  तथा  चाहे  वे  कम

 झ्ाबादों  वाले  स्थानों  में  ही  हों  को  लाग  करें  ।  इस  योजना  के  झन्तगंत  सहका रो  संस्थायें

 विश्वविद्यालय  स्नातक  कालिजों  को  प्रावश्यक  स्वरूप  की  वस्तु व्र ों  जैसे  दालें  ,

 खाने  के
 डबल  नियंत्रित  हौजरी  का

 साइकिलों  के  टायर  तथा  कागज  तथा  लेखन  जिसमें  कापियां  भी  शामिल

 बैटरी  सैल  शादी  की  सहकारी  सोसायटियों  कौर  छात्रावासों  द्वारा  प्रयास  में  की  गई

 रियायती  शर्तों  पर  आपूर्ति  करेगी  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  3344  विश्वविद्यालय/कालिज  छात्रा -

 वासों  कौर  स्वीकृति  निवास गृहों  को  आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तु झ्र ों  को  श्रापूर्ि  सार्वजनिक  वितरण

 जिसमें  सहकारी  सोसायटियां  भी  शामिल  के  माध्यम  से  करने  के  लिये  प्रबन्ध  किये  गये

 भर
 इससे  1976 के  प्रीत  तक  271  लाख  विद्यार्थियों

 को
 लाभ  पहुंचा है

 ।

 हाल  ही  में  विश्वविद्यालय/कालिज  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  माध्यम  से  विद्यार्थियों  के

 लिये  कोचन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 इस  योजना  के  अ्रन्तगंत
 विश्वविद्यालय

 उपभोक्ता  भण्डारों  के  माध्यम  से  विद्याथियों  के  लिए

 कामन  कोचन  केन्द्रों  को  स्थापना  करने  हेतु  लगभग  100  विद्यार्थियों  की  यूनिट  वाले  ऐसे  प्रत्येक

 केन्द्र  के  लिये  20,000  रुपये  की  सहायता  दी  जाएगी  ।  इसमें  से  प्रत्येक  सोसायटी  को  विद्यार्थियों

 के  लिये  एसे  कोचन  केन्द्र  चलाने  के  लिये  15,000  रुपये  अंश  पूजी  अंशदान  के  रूप  में  दिये

 जो  उपान्त  धन  का  काम  करेंगे  प्रौढ़  5,000  रुपये  अथवा  वास्तविक  लागत  का

 50  प्रतिशत  भी  कम  ada  तथा  रसोई  के  दूसरे  आवश्यक  फर्नीचर  शादी  खरीदने

 के  लिये  दिये
 जायेंगे

 ।  राज्य  सरकारों  से  मंजूरी  के  लिये  प्रस्ताव  भेजने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 PROBLEMS  OF  RESIDENTS  OF  DANAPUR  CANTONMENT

 I§l.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Willthe  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  residents  of  Danapur  Caftonment  Board  area  have  recently  submitted

 a  memorandum  regarding  some  of  their  problems  3;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  ;  and
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 Ca  ion

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  DEFENCE  (Shri  J.  B.
 Patnaik)  :(a)  to  The  hon’ble  Memberis  presumably  referring  toa  representation
 dated  4th  May  1976sent  by  47  people  of  the  Danapur  Cantor  ment  area.  The  representation
 contained  allegatiors  thatthe  Cantonmert  Executive  Officer  wasnot  following  the  20-point
 Economic  Programme,  does  not  inspect  the  Cantonment  area,  dishonestly  appropriated  the
 amount  meant  for  repair  of  roads,  did  not  auction  the  trees  fallen  during  the  floods,  ard  invited
 tenders  for  the  allctment  of  ekka  stand  instead  of  auctioning  it.  These  allegations  have  been
 investigated  by  Government  and  found  to  be  baseless.

 DACOITS  KILLED  ON  BANGLADESH  WEST  BENGAL  BORDER

 152.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Willthe  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  number  of  dacoits  killed  on  the  border  of  Bangladesh  and  West  Bengal  in  June,
 1976,  and  the  places  to  which  these  dacoits  belonged  ;  and

 (b)  the  time  since  when  these  dacoits  had  been  committing  dacoities  2

 DEPUTY  MINISTER  IN  FHE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (Shri  F.H.

 Mohsin)  :  (a)  According  to  available  information  7  dacoits  were  killed  on  the  Ban  gladesh-
 ‘West  B-ngal  border  during  June,  1976,  2  of  them  belong  to  districts  of  Cooch  Behar  and  Mur-
 shidabad  urd  the  remaining  5  were  from  across  the  border.

 (b)  hive  110  information  since  when  these  particular  dacoits  had  been  coommitting
 dacoities.

 COVERAGE  OF  POPULATION  BY  ALR.  NET  WORK  IN  MADHYA  PRA-

 DESH  AND  RAJAS

 Dr.  inarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROAD  CASTING  be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  population  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  covered  by  the  All
 India  Radio-net-work  at  present  ;

 पि
 (b)

 the  additional  percentage  of  population  likely  to  be  covered  by  the  end  of  the  Fifth

 (c)  the  steps  or  schemes  proposed  to  be  undertaken  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  (Shri  Dharam  Bir  Sinha):  (a)  74%  ofthe  populationin  Madhya  Pradesh  and
 73:5  %  of  the  population  in  Rajasthan  are  presently  provided  with  a  primary  grade  medium
 wave  service  by  A.E.R २.  Transmitters.

 (b)  An  additional  13%  of  the  population in  Madhya  Pradesh  and  5  %  of  the  popu-
 lation  in  Rajasthan  are  expected  to  be  served  at  the  end  of  the  Fifth  plan.

 (c)  The  following  schemes  are  under  implementation
 Madhya  Pradesh

 (1)  20  Kw  mw  transmitter,  Jagdalpur
 (ii)  20  Kw  mw  transmitter,  Ambikapur.
 (11)  20  Kw  mw  transmitter,  Rewa.

 2.  Rajasthan  :

 (i)  20  Kw  Mw  transmitter,  Suratgarh.

 महाराष्ट्र  कर्ता टंक  सीसा  स्वाद

 154.  थो  मघ  दण्ड उते
 :

 भी  ध्नन्तराव  पाटिल
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  इस  झा शय  के  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  केन्द्र

 सरकार  ने
 काफी  समय  सै

 चलें
 रहे  महाराष्ट्र  कर्नाटक  सीमा  विवाद

 को
 हल  करने  के  लिये  सुत

 तयार कर  लिया  है  ;  कौर
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 |

 यदि  तो  उक्त  सुत्र  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 गद  मंत्री  (aft  हे  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  )  तथा  जेसा  इस  सदन  में  पहले

 कहा  गया  जब  कि  इस  विवाद  का  कोई  सन्तोष  जनक  हल  निकालने  के  प्रयत्न  जारी  तो  ब्यौरों

 की  चर्चा  करना  उपयुक्त  नहीं  होंगा  ।

 म  महार  वक  ढोक

 155.  be  Legawnd म्  oh  भाई  महता
 जलन गा  a

 8  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रा नज़र ग  जरਂ दै  क  |  गुजरात  के  नजात प्रकाशित  त  a
 1  में  भारीਂ  फेरबदल  करना  शर क्या  1976  के  a

 किया  गया  था

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बाते  कया  हैं  प्रौर  उस

 फेरबदल  के  क्या  परिणाम  निकले
 शौर

 प्रशासन  को  सुचारु  ढंग  से  चलाने  लिय  4K FT  सरकार  द्वारा  भ्र ौर  क्या  कदम  उठायें

 जा  रह

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शकों  फ वरूरोन  :
 भाग  तथा  गुजरात  में

 राष्ट्र गत  शासन  लाग  होने  से  राज्य  सरकार  द्वारा  सभी  स्तरों  पर  राज्य  में  प्रशासन  की  कार्यकुशलता

 बढ़ाने  के  लिये  विभिनन  उपाय  किये  थे  ।  राज्य  प्रशासन  से  20  पत्नी  श्रमिक  कार्यक्रम  को  तेजी  से

 से  कार्यों  रूप  देने  और  इसकी  उचित  निगरानी  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 1976  में  राज्य  सरकार  ने  प्रशासन  के  हित  में  कछ  ale  उपाय  किये  थे  जिससे

 वरिष्ट  अधिकारियों के  तबादले  करने  पड़े  ।  उनमें से  कछ  उपाय  इस  प्रकार हैं

 (1)  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  सन्दर्भ  में  शहरीਂ  विकास  और  स्वास्थ्य  तथा  परिवार

 नियोजन  के  मामलों की  ar  अधिक  ध्यान ।  में  पंचायत  तथा

 स्वास्थ्य  विभाग  दो  aera  विभागों  रयात  स्वास्थ्य  तथा  परिवार

 नियोजन  विभाग  ग्रोवर  पंचायत तथा  श्रीवास  व  शहरी  विकास  विभाग  को

 विभाजित  किया  गया  ;

 (2)  20  सुतरी  ग्रामीण  कार्यक्रम  के  सजदा  में  सहकारिता  आन्दोलन  को  क्रियाशील

 बनाना

 (3)  तीन  महीने  से  अधिक  पुराने  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिये  पहली  जुलाई

 से  बकाया  कार्य  के  निपटान  के  लिये  श्रभियान  शुरू  किया  गया  था  जिससे  लम्बित

 मामलों की  25 प्रतिशत  संख्या  घट गई  ।  यह  अभियान  15  अगस्तਂ  तक

 चलेगा
 ;

 |

 (4)  प्रत्यावतित  की  जानेवाली  शक्तियों  को  जानने  कौर  उन  पर  रिपोर्टें  देने  शर  लोक

 सम्पर्क  के  क्षेत्रों  को  जानने  के  लिए  सचिवालयों  में  क्सग-वार  विशेष  दस्तों

 का  गठन  किया  गया  है
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 (5)  f विवरणों जन च  तथा  फार्मों  का  परीक्षण  करने  तथा  अ्रनावश्यक  फार्मों  को  समाप्त

 करने  eg  विशेष  दस्तों का  भी  गठन  किया  गया  है

 (6)  काय  प्रणालियों का  कर्मचारियों  इत्यादि के  प्रशिक्षण  द्वारा

 कविता में  सुधार

 7)  अ्रनुशासन  तथा  समय  पर  उपस्थिति  ग्रोवर  भष्टाचार  तथा  अकाल  कर्मचारियों

 को  उनकी  50/55 MT  होने  पर  छंटनी करने  के  लिये  भी  आरम्भ किये  गये

 उपायों  का  गहन  किया  गया  है

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  प्रशासन  की  कार्यकुशलता  सुनिश्चित  करने  तथा  कार्यकरण  को

 सुगम  बनाने  के  लिये  राज्य  सरकार  से  निकट  का  सम्पर्क  बनाये  हैं  ।

 Cost  of  Production  of  Scooters

 156.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  refer  to  the

 reply  given  on  the  28th  January,  1976  to  Unstrarred  Question  No.  1344  regarding  black  market-
 ing  in  scooters  and  state  the  scooter  production  cost  at  present  in.  public  and  private  sectors,.
 make-wise  separately  ?

 Minister  of  Industry  (Shri  T.A.  Pai)  :  Approved  ex-factory  retail  selling  prices  of
 the  various  makes  of  scooters,  which  are  in  commercial  production  are  shown  below

 EX-FACTORY  RATAIL
 SELLING  PRICES

 NAME  OF  THE  MODEL  INCLUDING  DEA-
 LERS’  COMMI-
 SSION

 SS  NT

 (Rs.

 I.  Bajaj  e  3133°  52

 2.  A.P.L.
 Ni  Lambretta

 3740°  00

 Gi)  MA  3909°  00

 3.  Rajdoot  |  3256"  42

 4.  Vijai  Deluxe  े  |  3710°00

 Out  of  the  above  makes  of  scooters  only  one  make  2.४.  ‘Vijai  Deluxe’  is  produced  in

 che  public  s  ector.

 ऊर्जा  के  के  लिए  लकड़ी  के  स्थान  पर  कोयले  अथवा र लगनाइधट  का  उप

 157.  डा०  क्०  एल०  राव  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्‍न प्रकार के इंधनों से प्रकार  के  ईंधनों  विशेष  कर  लकड़ी  जलाने  से  उत्पन्न  होने  वाली  ऊर्जा
 की

 प्रतिशतता  कितनी  है

 लकड़ी से  ऊर्जा  प्राप्त
 करने  में  भारी  अपव्यय  को  देखते

 लड़के स्थान  सौर

 ऊर्जा  के  लिये  प्रयोग  करने  के  कोयले  अथवा  लिग्नाइट  का  उपयोग  करने  हेत  क्या  कदम

 उठाने का  विचार  है  ?
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 लिखित  उत्तर

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (No  सिद्धटेक  पिछले  बर्ष  (1975-76)  में

 विभिन्‍न  प्राथमिक  स्रोतों  से  प्राप्त  उर्जा  की  waar  प्रतिस्थापन  मात्रा  के  रुप  में

 निम्नलिखित  थी

 न्
 कोयला  21.0  0 TITAT

 तल  क  कक  30.  5  प्रतिशत

 जल  तथा  eats  fray  8  0  प्रतिशत

 जलाऊ  लकड़ी  ध  26  5  प्रतिशत

 गोबर  थके  6  0  प्रतिशत

 बेकार  वनस्पति  कक  के  e  8  0  प्रतिशत

 जलाऊ  लकड़ी का  स्थान  तत्काल  ऊर्जा की  wea  किस्में  पुत्र  रूप  से  ले  इस

 वकार  की  व्यवस्था  देश  की  ऊर्जा  नीति  में  नहीं  है  ?  फिर  घरेलू  क्षेत्र  के  ले  साफ्ट  कोक  शरर

 arte  की  व्यवस्था  इसमें  की  गई  है  ।  बिना  धुएं  वाले  ठोस  घरेलू  इंधतों  उत्पादन  करने  के

 लिये दो  निम्न  तापमान  वाले  कारबनाइजेशन  प्लान्ट  की  स्थापना  की  जा  रही है  ।  भोजन  पकाने

 के  लिए  विशेषकर  देहाती  क्षेत्रों  भोजन  पकाने  के  लिये  ae  ऊर्जा  का  उपयोग  मध्यम  तापमान  के

 के  लिए  बनाए  जाने  वाले स  ग्राहकों  )  Ik:  केन्द्रों  के  विकास  पर  निसार

 इस  समय  इन  सं  ग्राहकों केन्द्र  कों  के  बारे  में  अ्रनुसन्धान  तथा  विकार  काय  हो  रहा  ह  ।  विमान  समय

 में  ऊर्जा  की  जो  शभ्रावश्यकतायें  लकड़ी  से  पुरी  की  जानी  हैं  उन्हें पुरा  करने में  जैव  गैस  के  प्रयोग  से

 सहायता  मिलेगी  ।

 हिसा  तथा  अपराध  से  भरो  फिल्‍मों  का  सें  तर

 न  य  wrrrsanr
 158.  श्र की  foc  रजत  टाप  सं ह  इल  ्  ा  बल  जसत

 णी
 सुनाभ  | थ  ९  जार  य  मंत्री  यह  बताने  की  क्या

 करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  निदेश  के  बावजूद  सेंसर  ats  झा पात  स्थिति  के  दौरान  कुछ  ऐसी

 हिन्दा  फ़िल्मों  को  पास  किया  है  जिनमें  हिंसापूर्ण  तथा  श्राप  राधिका  गतिविधियों  एवम्‌  सेक्स  की  भरमार

 ग्रोवर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रदर्शित  हो  रही  ऐसी  फिल्मों  को  जो  सरकार

 की  हाल  ही  में  घोषित  नीति  तथा  सार्वजनिक  हितों  के  face  हू  की  उचित  जांच  करने  के  लिए

 कोई  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ?

 सू  बना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  कौर  केन्द्रीय

 फिल्म  सेंसर  बोड  उत  अधिकारों  जो  चलचित्र  1952  के  श्रन्तगंतਂ  उसमें  निहित  का

 प्रयोग  करते  हुए  फिल्में  सेंसर  करता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  विषय  पर  जो  सामान्य  कानूनी

 निर्देश  ज़ारी  किये  हुए  हैं  उनका
 वहू  अपने  पुरे  विवेकानुसार  पालन  करता  ये  निर्णय  wey a ae

 होते  हैं  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  निदेशों  के  उल्लंघन  या  बोझ  द्वारा  लिये  निर्णयों  की

 जांच  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 मध्य  san  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजना

 159.  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1975-76  1976-77  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 निगम  द्वारा  स्वीकृत  योजनाएं  क्या  हैं  कौर  उनमें  से  प्रत्येक  पर  कितना  खच

 (a)  प्रत्येक  के  लिए  निर्धारित  समय  कया  भ्र ौर

 उनके  श्रन्तगंत  कितने  गावों  मे  बिजली  लगने  की  संभावना

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  sey at  (slo  रिद्धेवर  :  ay  1975-76  तक

 1976-77  (31-7-1976  तक )  के  दौरान  निगम  ने  1,965.  747  लिखे  रुपये  की  कुल  लागत

 वाली  मध्य  प्रदेश को  52  ग्राम  विद्युतीकरण  योजनाएं  1,832.  059  रुपये  की  ऋण  सहायता के  लिए

 स्वीकृत  की  हैं  ।  प्रत्येक  योजना  का  लागत  तथा  स्वीकृत  ऋण  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Flo  11006/76]

 निगम  द्वारा  स्वीकृत  की  गयी  योजनायें  को  5  ay  तक  की  अवधि  के  दौरान  पुरा

 करने  का  कार्यक्रम  बनाया  जाता  है  ।  प्रत्येक  योजना  को  पुरा  करने  के  लिए  निर्धारित  wale  भाग

 के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  विवरण  में  दी  गयी है  ।

 पुरा  हो  जाने  पर  ये  योजनाएं  2,090  गांवों  को  बिजला  देंगी  ।

 सेनिक  स्कूलों  के  awaifat  को  महंगाई  भत्ते  को
 मंजूरी

 160,  श्री  दया लार  रवि  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छप्पा  करेंगे  कि  सैनिक  स्कूलों  के

 कर्मचारियो  को  परिवर्तनशील  मंहगाई  भत्ते  में  8  बार  वृद्धि  दी  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जे०  वी०  क्योंकि  सेनिक  स्कूलों  का  व्यय

 बुनियादी  तौर  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  छात्रवृत्ति  के  धन  से  अगौर  जूनियर  कमीशन  अफसरों  तथा

 अन्य  रनों  के  बच्चों  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ढारा  स्वीडन  धन  से  पूरा  किया  जाता  है  त्रस्त  छात्रवृत्ति

 की  दरों  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  निर्णय  होने  तक  परिवर्तनशील  मंहगाई  भत्ते  में  8  बार  वृद्धियों का

 सब  तक  भुगतान  कर  पाना  सम्भव  नहीं  हो  पायां  है
 ।

 छात्रवृत्ति  की  दर  2,400  रुपए  प्रति  ay  प्रति  छात्र
 से  बढ़ा  ऊर  4,000  रुपए  करने के

 लिए  एक  मामला  प्रारम्भ  किया  गया
 है  कौर इसे  बोड  श्राफ  गवर्नरों  की  आगामी  बठक  के  समक्ष  प्रस्तुत

 किया  जा  रहा  है  |

 उस  पर
 निर्णय  हो  जाने  तक  स्कूलों  को  निम्नांकित  शर्तों  के  अनुसार  परिवर्तनशील  मंहगाई  भत्ते

 को  8  वृद्धियाँ  के  भुगतान  का  प्रबंध  करने  के  लिए  निदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ———

 (1)  कर्मचारियों  को  मंहगाई  we  स्थानीय  प्रशासन  बोर्ड  के  सुस्पष्ट  भ्रनुमोदन  कौर

 संबंधित  राज्य  सरकार  की  सहमति  प्राप्त  कर  लेने  के  पश्चात  किया  जाएगा  ।
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 1898  )  लिखित  उत्तर

 (2)  nt  गाई  WHY  इन  किस्तों  की  अदायगी  के  लिए  स्कूल  के  रिज े  फंड

 का  उपयोग  नहीं  किंया  जाएगा  ।

 (3)  इश  दायितऋ  को  पूरा  करने  क॑  लिए  स्कूल  सहायक  गतिविधियों  से  विमान

 शद्ध  राजस्व  राय  का  उपयोग  एरर  सकता  है  ।

 जब  कभी  कौर
 जहां  कहीं  स्कूल  अतिरिक्त  महंगाई  गये  स्रोतों  से  मंजूर  करने

 में  अपने  को  असमथ  पात ेहूँ  तो  उन्हें  कहा  गया  है  कि  स्थानीय  प्रशासन  बोड़  कौर  राज्य  सरकारों  को

 स्कूल  की  wifes  स्थिति  गौर  प्रति  व्यक्ति  मंजूरे  की  गई  की  दर  से  अधिक व्यय  से  अवगत

 कराते  छात्रवृत्ति  की  राशि  में  उपयुक्त  वद्ध  करने  अ्रनूदान १ के  लिए  संबंधित  राज्य

 सरकार  से  प्रस्ताव  करें  |

 इन  अतिरिकत  महंगाई  भत्तों  के  भगतान  पर  श्रीनिवास  जमा  योजना  की  व्यवस्थाएं  लाग

 होंगी

 नशा  की  हालत  का  पता  लगाने  के  लिए  गूजरों  का  उत्पादन

 161.  को  मोहिन्दर  सिह  गिल  कया  उद्योग  मंत्री  यह बताने  की  yo  करेंगे कि

 क्या  वाहन  चालकों  की  नशे क  हालत  का  पता  लगाने  लिए  एक  ate  का  विकास

 किया  होकर

 )  यदि  तो  इस  उपकरण  का  वाणिज्यिक  आधार  पर  उत्पादन  आरम्भ  कर  गया

 हैं  क्योंकि  पंजाब  जैसे  कुछ  राज्य  तुरंत  ही  उपयोग  बड़े  पैमा तें  पर  करने  को  उत्सुक
 ह  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  रख  मंत्री  (az¥  डी०  पी०  हां ।  सेंट्रल  साइंटिफिक

 इस् ट्र  मेट्स  चण्डीगढ़ म  ड्राइवरों  म  नश  हालत  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  उपकरण

 को  शझ्राचरूप  तयार
 किया

 इस  समय  dem.  साइंटिफिक  इंस् ट्र  पेंट्स  श्रार्गेनाइज़ेशन  इस  श्राद्यरूपां  का  प्रयोगशाला

 में  परीक्षण  कर  रहा  एक  बार  इस  उपकरण  से  उपयोगकर्ता ्र ों  की  संतुष्टि  हो  जाने  पर  इसे

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  तैयार  करना  शरू  कर  दिया  जाएगा  |

 स्वाधीनता  सेनानियों  को  ana  देना

 162.  श्री  कार  क०  सिन्हा  कया  We  यह  बतान  की  gal  करेंगे  कि

 इसे  समय  रहन-सहन  पर  अधिक  खर्च  को  कौर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 सरकार  नें  भी  कर  मुक्त  राय  की  सीमा  बढ़ा  दी  क्या  सरकार  का  विचार  स्वाधीनता  सेनानियों  की

 पेंशन  की  सीमा  भी  500  रुपये  मासिक  राय  से  बढाकर  750  रुपये  मासिक  रा  प्रिया  8000  रुपये

 वार्षिक  करन  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 कया है

 ?
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 गह  चच्रारथ  में  उपमंत्री  श्री  एफ०  एच०
 :  सरकार  का  वार्षिक  राय

 वर्तमान  जो  5,000  रुपये  वारसी  को  बढ़ाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 afar  में  घुड़दौड़

 163.  मुरासोली  मारन  :
 या  गृह  मंत्री  तमिलनाडू  में  घुड़दौड़ के  बारे में  5  1976

 के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  3306  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  घुड़दौड़
 के  बारे  में  इसਂ  बीच  सरकार  की  नीति  में  कोई  परिवहन

 या

 यदि  तोਂ  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  ने  उप यंत्रों  Tho  एच  :  से  तक  इस

 नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  पाया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  आदिवासी  हथकरघा  बुनकरों  को  सुविधायें

 164.  श्री  राम  हेडली  व्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ear  महाराष्ट्र  मे ंहुषकरघों  पर  काम  करने  वाले  आदिवासी  अर्थात्‌  अहल

 को  आदिवासियों  को  दी  जाने  वाली  सुविधायें  दी  जा  रही  थीं  ;

 यदि  तो  उन्हें  ये  सुविधायें  किस  श्राघार  पर  दी  जा  रही  थीं

 यदि  तो  इनਂ  सुविचारों  को  बन्द  कर  देने  के  क्या  कारण  कौर

 बुनकरों  तथा  स्कूल  तथा  कालेज  में  भ्रध्ययन  करने  वले  छात्रों  के

 उनकी  छात्रवृत्तियां  रोककर  किये  जा  रहे  अ्रन्याय  को  रोकन  के  जिसके  कारण  उनकी  पढ़ाई

 ःए्के  गई  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  तत्काल  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गठ  मंत्रालय  में  उपमंत्री  abo  एच०
 :  से  sea  या

 हल बी  जनਂ  जाति  के  महाराष्ट्र  राज्य  के  (1)  अमरावती  जिले  की  मेलघाट  (2)  are

 जिले  को  गरचि  रोली  तथा  सि  सोन्या  (3)  यवतमाल  जिले  की  कलापूर  वानी  तथा  यवतमाल

 तहसीलों  में  एक  भ्रनुसूचित  जन  जाति  के  रूप  में  निर्दिष्ट  किया  गया  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 हलवा  श्रद्वा  हलबी  समुदाय  के  सभी  उनका  व्यवसाय  चाहे  जो  भी  अ्रतुसुि त  जनजातियों

 को  उपलब्ध  लभों  के  हकदार  हूं  |  कुछ  बुनकर  अथवा  कोर्ट  झपने  को  बताकर  कौर

 यह  असर  डालकर  कि  वे  हलवा  ग्रनसुचित  जनजातियों  के  रूप  में  नाभ  प्राप्त  करदे  WE  |  प्रतीत

 होता  है  कि  महाराष्ट्र  सरकर  भी  सारे  विदर्भ  में  सभी  हलवा  कोहनियों  को  श्रतुमुचित  जनजातियों

 के  रूप  में  लाभ  दे  रही है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  से  कहा  गया  है  कि  लाभ  केवल  ऋ  पु सुचित  जनजातियों

 अर्थात  निर्दिष्ट  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  हलवा  अथवा  हल बी थों  को  दिये  जायें  ।

 बिहार  में  गेंदों  का  विभागीकरण

 165.  at  नवल  किशोर  कया  उर्जा  मंत्री  यह  बराने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम
 द्वारा  ऋण की

 व्यवस्था  करके  बिहार  राज्य  में
 व  ैਂ कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  जा  चु  Q?  रोक
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 11  1976  लिखित  उत्तर
 वा

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  जिलावार  लक्ष्य  क्या

 ऊर्ना  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  Mo  सिद्धेश्वर  प्रसाद
 :  बिहार  राज्य  बिजली  बोड़े

 द्वारा  कोनों  के  बारे  में
 31-3-76

 तक  की  स्थिति  के
 श्रतुसार

 दी  गई  प्रगति
 रिपोर्ट

 के

 ग्न  वय  thnc  निगम  द्वारा  दिये
 गये  ऋण  से  बिहार  में  1,554  ग्रामों  को  बिजली  दे  दी  गई

 जिलेवार  विवरण  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  का  साइज  म्यार  सवह  aa  निर्धारित  नहीं  किया  गया  फिर  भी

 पचती  योजना  को  रु-रेखा  में  बिहार  में  1,542  गांवों  को  राज्य  के  सामान्य  विकास  कार्यक्रम  के

 7,500  गांवों  को  न्यूतम  आवश्यकता  काय करप  के  अंगत  तथा  4,500  अतिरिक्त  गांवों

 को  ग्राम  विष्टिकरण  निगम  द्वारा  वित्तरोषित  सामान्य  कार्यक्रम  के  म्रंतगंत  विद्युतीकृत  किये  जाने

 का  प्रस्ताव है  ।

 जिलेवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 विवरण

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम
 निगम  द्वारा  दिये  गये  ऋण  से  बिहार  में  31-3-1976  तक  विद्युत

 ग्रामों  की  जिलेवार  DWE I feafer
 La Td -_

 क्रम  To  जिले  का  तोर  विद्युतीकृत  ग्रामों  की  संख्या

 गोपालगंज  56

 चम्पारण-पूर्वी  13

 चम्पारण-पश्चिमी  37

 मुजफ्फरपुर  61

 सीतामढ़ी  23

 दर भगा  72

 मधुबनी  20

 सहरसा  75

 पुनिया  64

 10  मगर  155

 11  बेगूसराय  57

 12  भागलपुर  20

 13  पटना  e  139

 14  नालन्दा  e  99
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 1976 en

 क्रम  जिले  का  नाम  विद्युतीकृत  ग्रामों
 की

 सव्य  संख्या

 ad 15  (41  116

 16  पड  119

 17.  रोहतास  121

 18."  भोजपुर  ,  42

 19.  प्याले  परगना  30

 20.”  हजारीबाग  18

 21.  cat  123

 40 22

 23.  पलामू  54

 kan  Ee  Pee  Rie  ee  Mie  a  वना

 1554

 झ्रावध्यक  वस्त्रों  के  में  कटौती  के  लिये  सांविधिक  व्यवस्था

 166.  थी  पी०  गंगादेवी  :  क्या  नागरिक  पूरी  alk  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  में  सभी  आवश्यक  वस्तुतया  के  खुदरा  मूल्यों  में
 25

 प्रतिशत  कटौती

 के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कोई  सांविधिक  व्यवस्था  किये  जाने  पर  विचार  कर  रही

 शर

 मूल्यों  को  उपभोक्ताओं  के  भ्र नकुल  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 नागरिक  पूति  शरीर
 सहकारिता  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 (sit

 go  ato  :  तथा

 सरकार  फुटकर  नृत्यों  में  25  प्रतिशत की  समान  दर  से  कमी  करने के  लिए  कोई  कानूनी

 व्यवस्था  करने  का  विचार  नहीं  कर  रही  तथापि  1974  के  मध्य  में  मूल्यों  को  उपभोक्ताओं  के

 अनुकूल  बनाने के  लिए  कई  aries  वित्तीय  तथा  प्रशासनिक  उपाय  कपि
 गये  थि  1975  में

 श्रीपत  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  से  इन  उपायों  को  बढ़ाया  गया  है  तथा  इनमें रोक  तेजी  लाई  गई  है
 ।

 उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  गेहूं  तथा  चीनी  की  angie  करने  की  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  का  विस्तार  किया  गया  है  कौर  उसे  कारगर  बनाया  गया  उचिंत  मूल्य  की  दुकानों  की

 संख्या  1974 के  wa  में  2.17  लाख से  बढ़कर  1976  में  2.42  लाख  हो  गई  मिट्टी

 के  तेल  के  वितरण के  लिए  फुटकर  केन्द्रो ंकी  जो  1974  के  wea  में  एक  लाख  को  बढ़ाकर

 2.  29  लाख  कर  दिया  गया है  ।  नियंत्रित  कपड़े  के  वितरण  के  लिए
 फुटकर

 केन्द्रों  की  संख्या  को  बढ़ाकर

 47,000  कर  दिया  गया  है  जबकि  1975  से  पहले  इनकी  संख्या  29,000  Se

 भोक्ता ओं  के  लिए  उचित  मुख्य  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि से
 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  शहरी  तथा

 देहाती  दोनोंही  इलाकों  में  उपभोक्ता  सहकारी  फुटकर  केन्द्रों  की  संख्या  काफी  बढायी  गई  नागरिक

 34



 _20
 1898  )  लिखित
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 git  र  सहकारिता  विभाग  द्वारा  की  गई  बातचीत  के  फलस्वरूप  विनिर्माताओं  द्वारा  शिशु

 श्रपमाजंकों  के  सामान्य  ब्रांडो  और  जूतों  को  चुनी  सामान्य  ब्रांडों  के

 मूल्यों  में  कमी  की  गई  अ्रापातस्थिति  की  घोषणा  के  तुरन्त  बाद  राज्य  सरकारों  ने  ऐसे  रादेश

 जारी  किये  जिनके  श्रतुसार  व्यापारियों  के  लिए  यह  श्रनिवायं  है
 कि  वे  rasa  वस्तुप्नों  के  स्टाक  तथा

 मूल्य  प्रदर्शित  पैकेज  में  रखी  गई  वस्तु  1975  जो  2  1975

 से  लागू  हुमा  है  के  अन्तर्गत  वि निर्माताओं  को  पैक  करने  वालों  के  लिए  यह  श्रनिवारयं  है  कि

 वे  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्येक  पैकेज  पर  मूल्य  ain  करें  ।

 कुप्रबंध  के  कारण  ato  सी ०  सी०  एल०  की  कोयला  खानों  ककी  खराब  स्थिति

 167.  सरदार  स्व्णसिह  सोनी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कॉल  लिमिटेड  की  कोयला  खानों  के  क्षेत्र  संख्या  1  में  कोयला

 खानें  कुप्रबंध  तथा  उपेक्षा  के  कारण  खराब  स्थिति  में

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  हाई  ग्रेड  कोकिंग  कोल  वाली  इसकी  कुछ  पतली  परतें  17  1976  को  बंद

 कर  दी  गई  और

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिद्धेश्वर  :  जी  नही ं।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता ।

 क
 बम में  मार्गदर्शी  श्रौद्योगिक  aaa

 168.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  व्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  हमारा  देश  बर्मा  में  16  मागं दर्शी  औद्योगिक ada  लगाने
 के  लिए  सहमत हो

 गया  आर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  हां  ॥

 भारत  सरकार  संलग्न  सूची  के  अनुसार  16  मार्गदर्शी  औद्योगिक  aia  लगाने  के  लिए

 सहमत  हो  गयी  है  ।  ये  मार्गदर्शी  प्रौद्योगिक  संयंत्र  भारत  के  तकनीकी  कौर  प्राथमिक  सहयोग  कार्यक्रम

 के  श्रंतगंत  स्थापित  किये  ज्  रहे  भारत  सरकार  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  प्रकरण  तथा

 मशीनें  उपलब्ध  करायेगी  तथा  उन्हें  चलाने  के  लिए  भारतीय  विशेषज्ञ  भी  उपलब्ध  करायेगी  ।  बर्मा

 सरकार  अवश्यक  अवस्थापना  संबंधी  सुविधाएं  तथा  इन  संयंत्रों  में  काम  करने  के  लिए  अपेक्षित

 समान  विशेषज्ञों  की  व्यवस्था  भी  करेगी  ।
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 विवरण

 कार्यशाला  के  लिए  अवस्थापना  संबंधी  सुविधाएं

 बेन्टोनाइट

 मिलटोन

 bow  का  रस |  जप्य

 सोडियम  एग्ज़िट

 स्ट्रॉ  बोर्ड  फ़िल्टर  पेपर

 gre  ats

 8.  बेंच  स्केल  पेपर  मिल्स

 डिस्टिलिशन  कालम

 10  मैंगनीज  डाइ  आक्साइड

 इलैक्ट्रो-केमिकल  मेटेलर्जी

 12  कैलशियम  कारबाइड

 13  सरेस  ait  जिलेटीन

 14  मन्था  कल्टीवेबल

 15  पोटाशियम  शिय्रोनाइट

 16  गामा  इरेडिएटर  |

 Implementation  of  20-Point  Programme

 169.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Willthe  Minister  «f  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  by  each  State  in  the  implementat!on  of  econom’c  pro-
 gramme;  an

 whether  the  progress  in  ths  regardin  some  States  is  not  sat’sfactory  2

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Shankar  Ghosh):  (a)
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Library  See  No.  L.  T.  11007/76]

 (b)  No  Sir. ह

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  दारा  धनराशि  का  दुरु+योग

 170.  श्री  ato  ato  नायक  :  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि
 :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  विद्युतीकरण  के  लिए  निर्धारित  ate  राज्य  विद्युत

 बोर्डों  को  सौंपी  गई  राशियों  का  दुरुपयोग  किया  गया

 यदि  तो  उन  राज्य  विद्युत  बोरों  के
 नाम  क्या

 और
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 इसके  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ~
 ऊर्जा  मंत्रालय  A  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  :

 रं  ग्राम  fart

 निगम  लिमिटेड  द्वारा  iva  aaa  को  5  वर्ष  तक  की  अवधि  में  पुरा  करने  का  कार्यक्रम  बनाया

 जाता  है  ।  निगम  द्वारा  esa  ऋण  राशि  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  संबंधी  कार्यक्रम  के  अनुसार

 ही  किस्तों  में  दी  जाती  ऋण  की  feed  हमेशा  श्रीराम  रूप  से  दे  दी  रती  पहली  किस्त  ऋण

 संबंधी  आवश्यक  कागजातों  का  निष्पादन  वर  दिये  sia  पर  दी  way  ्  mix  दूसरी  तथा  बाद  की

 किस्तें  तब  दी  जाती  हैं  जब  राज्य  बिजली  बोर्ड  उन्हें  पहले  ही  दे  दी  गई  निधियों  का  उपयोग  कर  लेने

 और  वास्तविक  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लेने  के  काय  में  निर्धारित  स्तर  पर  पहुंच  जाते  हैं  ।

 बोर्डों  से  प्राप्त  हुई  सुचना  '  के  कुछ  राज्यों  में  निधियों  का  प्रयोग  संतोषजनक  नहीं

 रहा  ।  ऐसे  मामलों  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  निगम  संबंधित  बोर्डों  का  ध्यान  मामल  की  कौर

 आक्षित  करता  यदि  इतने  पर  भी  निधियों  के  उपयोग  संबंधी  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  होता

 तो  नयी  योजनाओं  को  ०५  स्वीकृति  प्रदान  करना  दब  तक  के  लिए  रोक  दिया  जाता  है  उब  तक  कि

 सुधार  नहीं  हो  जाता  ।  एक  पश्चिम  कर्नाटक  और  बिहार  के  मामले  में  अस्थायी  तौर

 पर  ऐसा  करना  पड़ा  था  ।

 बिजली  के  भारतीय  केबिलों  को  विश्व  में  माँग

 171.  श्री  डी०  के०  पंडा  :  wT  उद्योग  मंत्री  we  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  बने  बिजली  के  केबिलों  की  सारे  विश्व  में  भारी  मांग है  ;

 यदि  तो  उसके  तथ्य  कया

 क्या  भारतीय  निर्माता  इस  निर्यात  सम्भावना  का
 ल।भ  नहीं  उठा  सके  कौर  यदि

 ? तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 उद्योग  सदस्य  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  सनौर
 समुद्र पार के

 fata  कर  तेल  के  विषय  समृद्ध  देशों  जैसे  शादी  के  साथ  ही

 शादी  जेसे  देशों  में  जिन्हें  एशिया  विकास

 बक
 से  अपने  लट प व यत ्  वितरण  के  विस्तार  करने

 के
 लिये  पर्याप्त  धनराशि  मिली  faq

 केबिलों  की  काफी  मांग है  ।  सोवियत  रूस  में  भी  इनकी  काफी  मांग  है  ।

 भारत  के  निर्यातक  निर्यात  की  इस  सभ्भाव्यता  की  खोज  में  रहे  हैं  तथा  पिछले  तन  वर्षों

 के  दौरान  1973-74  में  हुये  11.54  करोड़  रुपये  की  1974-75  में  17.  25  करोड़  रुपये

 की  कौर  1975-76  में  22.  43  करोड़  रुपये  के  निर्यात  की  वृद्धि हुई  थी  ।  1976-77  के  लिये

 25  करोड़  रुपये  तथा  1978-79 के  लिये  30  करोड़  रुपये का  लक्ष्य  रखा  गया  सरकार ने

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  भारतीय  प्रस्तावों  को  प्रतिस्पद्धत्मिक  बनाने  के  लिए  विभिन्न  वर्ग  के  विद्युत

 तारों  श्र  केबिलों  के  रायात  प्रतिस्थापन  लाइसेंसों  ate  नकद  प्रतिपूर्ति  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  है  ॥

 I?
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 कनाड़ा  से  आणविक  सहायता  का  पुनः  आरम्भ  किया  जाना

 172.  श्री  श्रार०  एन०  बर्मन  :  FAT  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आणविक  सहायता  पुनः  आरम्भ  किये  जाने  के  बारे  में  कनाडा  सरकार  से  चल  रही

 बातचीत  निर्णायक  दौर  में  पहुंच  गई  है  ;

 यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  हुये  समझौते  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 इस  सामग्री  के  लिये  हम  विदेशों  पर  किस  हद  तक  fax  हैं  ate  यह  निभाता  कम

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अतंरिक्ष  मंत्री

 इंदिरा
 :

 नहीं
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (77)  परमाणु  विद्युत  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिये  आवश्यक  उपकरणों  के  आयात

 के  लिये  भारत  विदेशों  पर  कोई  खास  ज्यादा  निरभर  नहीं  है  ।  विद्युत्‌  परियोजनाओं  के  लिये  अपेक्षित

 नाजुक  किस्म  के  उपकरण  या
 तो  पहले  से  ही  देश  में  बनाये  जा  रहे  हैं  या

 जब
 उन्हें  बनाने  का  काम

 चले  रहा  है  ।

 भू-तापीय  ऊर्जा  का
 उपभोग

 173.  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देदापौडे  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  महराष्ट्र  में  भू-तापीय  ऊर्जा  का  अनुमान  लगाने
 के

 लिये  कोई  |

 गर्मी  जांच  की  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ;  ौर

 इस  नयी  ऊर्जा  का  उपयोग  सरकार  कब  तक  कर  सकेंगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  ale  भू-तापीय  क्षमता

 के  बारे  मैं  सुनिश्चित  पता  करने  के  लिये  हिमाचल  प्रदेश  में  पावती  घाटी  महाराष्ट्र  में  पश्चिमी

 समुद्र-तट  के  साध-साथ  तथा  जम्मू  कश्मीर  में  पुग  घाटी  में  इस  समय  अन्वेषण  कार्य  जा

 रहा  है  ।  पगा  शादी  में
 eas  भू-तापीय  जलाशयਂ  मिला  है  तथा  भंडारों  का  सुनिश्चित  पता  करने

 के  लिए  ate  श्रन्बेषण  किये  जा  रहे  हैं  ।  पावती  घटी  में  कौर  पश्चिमीਂ  समुद्र-तट  के  साथ-साथ  किये

 जाने  वाले  श्रन्बेषण  कार्य  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  ।

 भू-तापीय  ऊर्जा  का  उपयोग  विद्युत्  उत्पादन  शौर  अरन्य  उद्देश्यों  के  लिये  किया  जाना

 इस  समय  चल  रहे  विभिन्न  अन्वेषणों  are  अध्ययनों  के  परिणामों  पर  निरभर  होगा  ।
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 भूतपूर्व  राजदूतों  तथा  उच्च  श्रधघिकारियों  हारा  झपने  संस्मरणों  का  प्रकाशन

 174.  श्री  मना  प्रवाद  TIT  प्रवान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  mae  किया  गया  है  कि  as  भूतपूर्व  राजदूतों  तथा  सरकार  के  ग्रन्थ

 प्रतिभा  रियों  के  द्वारा  उनके  संस्मरणों  के  प्रकाशन  पर  रोक  लगाये  ;  श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है
 ?

 कामिक  श्र  प्रशासनिक
 सुघार  विभाग

 में
 राज्य  मंत्री

 ठोस
 ः

 जी

 TTT  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कच्छ  जिले  के
 ant

 ताल्लुक  में  बड़ाई  aa  श्रमिकों
 पर

 हमला

 175.  थ्री  fan  जोरदार  क्या  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गुजरात  में  कच्छ  जिले  के  stare  तालुक  के  बेडोई  गांव  के  कृषि

 cleat  \v Atze  बधित  मजदूरों  पर  जमींदारों  और  उनके  गुंड  द्वारा  किये  गये  झ्राक्रमण  की  आ्रौर  दिलाया

 ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  हैं  ;  तौर

 म्रराधियों  को  दण्डित  करने  शौर  कृषि  श्रमिकों के  हितों  की  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (st  एफ०  एच०  से  (7)  सुचना

 एकत्रित  को  जा  रही  है  ate  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 area  के  शिवसागर  जिले  में  लकवा  नामक  स्थान  पर  बिजली  संपत्र

 176.  श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  area  के  शिवसागर  जिले  में  लकवा  नामक  स्थान  पर  एक  ऐसे  बिजली  ada

 लगाने  का  कोई  प्रस्तावਂ  जिसमें  wa  तक  की  उकलती  ar  रही  है  प्राकृतिक  ta  का  प्रयोग  किया

 जाएगा  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  ate

 दया  झ्रासाम  में  198  0  से  पहले  बिजली  पैदा  करने  वाली  अन्य  परियोजनायें  भी

 जबकि  मेघालय  स्थित  बाँस पानी  योजना  से  बिजली  मिलना  बन्द  हो  सकता  है  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सिद्धेश्वर  (*) )  ate  waa  के

 सागर  जिले  में  लकवा  में  गेस  र्द्धन  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  की  जांच

 की
 जा  रही  3>(15  मेगावाट  के  गस  टर्बाइन  उत्पादन  सेटों को  प्रतिष्ठापित  करने  की

 व्यवस्था  प्रस्तावित  परियोजना  में  की  गई  है  जिनमें  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  कें  समीपवर्ती

 तेल  क्षेत्नों  की  गस  का  उपयोग  होगा  ।
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 fe  rp  pty असम  में  बोग  इव  सें  फ  १८  en  Mite रव  ह  ww  OY  Haale  की  )  एक  ताप-टि  नए  4  rat  को  निर्माण

 कायें  चल  है  र  1979-80  द्  दौरान  इसके  चाल  हों  जाने  की  तराशा  है  ।

 कर्नाटक  के  पिछड़े  जिलों  मसें  नए  का  विकास

 177.  श्री  के ०  मानना  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नाटक  राज्य  के  पिछड़े  जिलों  मैं  नए  उद्योगो ंके  विक्स  को  dla  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ;  अर

 इससे  लाभान्वित  हुये  जिलों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 ufo  सारे ७१  un ७.  भारत  के  पिछड़े उद्योग  मंत्री  शती  te  कप  कर्नाटक  राज्यसाहत

 जिलों  मैं  नये  उद्योगों  के  विकास  की  गति  तेज  न  करने  के  लिये  योग  भ्र  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय

 द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं

 (1)  15  प्रतिश्त  सीधा  केन्द्रीय  अनुदान  राज  देना  ।

 (2)  अखिल  भारतीय  सावधि  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  से  रियायतीਂ  दर  पर  वित्त

 दिलाना  ।

 (3)
 प्राय कर  में  कुछ  राय  शर्तें  देना

 ।

 ny

 (=)  म

 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  निर्मला  ललित  ्  रियायती  दर  पर  चित्त  पाने  के

 योग्य हैं

 उत्तरी

 दक्षिण  कनारा  भ्र ौर  सुनकर  |

 इनमें  से  धारवाड़  ग्रोवर  मैसुर  सीधे  केन्द्रीय  भ्रतुदान/राजस्हायता  पाने
 के

 योग्य

 उद्यमशीलता विकास

 178.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  उद्योग  मंत्री  य  ata  की  कृपा  करेंगे  कि

 लघु उद्योग  क्षेत्र  में  प्रति  एक  लाख  रुपये  के  पूंजी  निवेश  पर  21  व्यक्तियों  को

 रोजगार  मिलता  है  जो  बड़े  उद्योग  क्षेत्र  में  उतने  ही  पंजी  निवेश  पर  रोजगार  से  चार  गना  अधिक है

 क्या  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  औद्योगिक  विकास

 हेतु  कुल  परिव्यय  का  60  प्रतिशत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  विकास  पर  खर्चे  किया  जाएगा

 (7)  क्या  देश  के  चुने गए  12  जिलो में  उद्यमशीलता के  विकास  का  काम  विशेष

 ढहाएगा ऋम  के  रूप  म  किया . REAL  2
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 —  ee

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  ठी०  ए०  :  et

 पांचवीं  योजाना  के  मसौदे  में  केन्द्रीय  त्र  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  परिव्यय

 का  करीब  60  प्रतिशत  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  उद्योगो  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  से  सम्बन्धित

 ग्रामीण  उद्योग  ग्रामीण  व  शिलपी  war  प्रौद्योगिकी  कौर

 शाखा  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  की  योजनाओ  के  लिये  दिया  गया  है  ।

 शौर  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  एक  विशेषज्ञ  को  सहायता  से  उत्तर

 बिहार  झर  मध्य  प्रदेश  के  12  जिलों  में  लघू  उद्योगों  में  उद्यमिता  के  विकास  के  लिये  प्रारम्भिक

 अध्ययन  पुरे  कर  लिये  गये  हैं  ।

 इन  जिलों  में  उद्यमिता  तथा  इन  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए

 साधनों  अर  मांगों  का  waar  लगाने  के  लिये  राज्य  सरकारीं  की  सहायता  से  कौर  आगे  गहन

 अध्ययन  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरों
 के  स्थान  पर  एक  आयोग  की

 स्थापना

 179.  श्री  भाल जी भाई  रावजीभाई  परमार  :  उद्योग  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  शझ्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो के  स्थान  पर  कृषि

 मूल्य  आयोग  की  तरह  औद्योगिक  मूल्य  स्थापित  करने  का  शौर

 यदि  तो  इस  के
 क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  त्री ०  पी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नवदीं  उठता ।

 गाँघी  दर्शन  अर  कार्यक्रमों  का  प्रचार  करने

 वाले  विभिन्‍न  संस्थानों  का  कार्यकरण

 180.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  कया  मंत्री  यहं  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  संसद्‌  सदस्यों  ने  गांधी  दर्शन  तौर  कार्यक्रमों
 के

 प्रचार
 के

 लिये  प्रारम्भ

 किये  गये  कई  संस्थानों  के  कार्यकरण  कौर  गतिविधियों  जाच  किये  जाने  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  संस्थानों  की  निधियों  क ेदु
 योग  किये  जाने  शर

 इनके  द्वारा  विदेशी  स्त्रोतों  से  धन  प्राप्त  किये  जाने  कौ  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  की
 है  ;

 शौर

 यदि  तो  उस  के  बारे  में  तथ्य  कया  हूँ  ?
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :  जी  श्रीमान ।

 तथा  :  पुछताछ  की  जा  रही

 पो  क्षेत्र  में  aga  तापीय  बिजली  घर

 181.  श्री  था भ्र जून  सेठी  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पृथ्वी  क्षेत्र  में  वृहत  तापीय  बिजलीघर  की  स्थापना  के  fed  स्थान  का  चयन कर

 गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कपा  हैं  कौर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sto  सिद्धेश्वर  कौर  जी  हां  ।  केन्द्रीय

 सैक्टर  फ़रक का  एक  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बम्बई  में  डाइनामाइट  छड़ों  का  पकड़ा  जाना

 182.  श्रनन्तराव
 पाटिल :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  ऐसे  कई  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  जिन  के  पास  बड़ौदा

 किस्म  की  डाइनामाइट  छड़ें  थीं  ;  wiz

 इस  संबंध  में  की  गई  जंच  का  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  तथा  26-6-76  को

 fare  सकील  रेलवे  स्टेशन  के  पास  रेलवे  पुल  पर  विस्फ़ोट के  एक  मामले  की  जांच  पड़ताल  के

 समय  बम्बई  गुप्तचर  अपराध  शाखा  ने  9  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया है
 ।  बम्बई  पुलिस  ने

 छड़ों  समेत  विस्फ़ोटक  सामग्री  बरामद  की  है  ।  सी०  बी०  भाई  ने  ज्यो  पड़ताल  का

 कार्य  हाथ  में
 ले

 लिया  है  कौर  जांच  पड़ताल  कौ  जा  रही  है  ।

 बड़  श्रर्निकाण्डों  तथा  विस्फोटकों  तथा  अन्य

 खतरनाक  वस्तु ग्र ों  संबंधी  मामलों  को  तकनीकी  की  जाँच

 185.  श्री  दादी  भूषण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  में  तकनीकी  अधिका  रियों  ने  सभी  कितने  बड़े  अग्नि  कांडों  कौर  विस्फोटकों

 तथा  तन्य  खतरनाक  दस्तूरों  संबंधी  मामलों  की  तकनीकी  जॉच  ax

 उन  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  जिन  में  देशी  बनों  गतिविधियों  के  लिये

 उपयोग  में  लाई  गई  झाग  लगाने  वाली  तथा  अन्य  खतरनाक  वस्तुओं  के  बार  में  जांच  की

 गई  तथा  विशेषज्ञों  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई ?

 गह  मंत्रालय  में  कला  मंत्री  एफ०  एच०  :  ,  तथा  1975-76

 के  दौरान  मुख्य  विस्फ़ोटक  नियंत्रक  ने  विस्फ़ोट  के  54  मामलों  में  पुछताछ  की  ax  276

 बमों  तथा  wear  खतरनाक  वस्तुप्नों  की  जांच  की  जो  अवैध  गतिविधियों  के  लिये  उपयोग  में  लाई

 we  थीं  ।
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 श्रावक  बस्त प्रा चके  के  मूल्यों  में  विधि

 184.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :

 श्र  के ०  लोजपा

 श्रीमती  सावित्री  इमाम  :

 क्या  नागरिक  पति  श्योर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  हाल  कौर  कपड़ा  जेसी  झाम  उपयोग  की
 ग्रावश्यक  वस्तुन्नों

 के  मूल्यों  में  हाल  में  चिन्ताजनक  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  वृद्धि  केन्या  कारण  हैं  ;  कौर

 बढ़ते  gt  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  विशिष्ट  उपाय  किये

 हैं  ?

 नागरिक  पूति  फिर  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  go  सो०

 तथा  :  पिछले  थोड़े  समय  से  श्राम  खपत  को  आवश्यक  वस्तु द्र ों  के  मूल्यों  का  रवैया

 एक  जैसा  नहीं  रहा  है  ।  मिटटी  के  सोडा  राख  तथा  साबुनों  जेसी  कई  आवश्यक

 वस्तु ग्न ों के  मूल्य  या  तो  स्थिर रहे  हें  या  उनमें  कमी  हुई  है  ।  खाने  के

 ore  तथा  कपड़े  जैसी  कुछ  दूसरी  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई है
 ।  यह  झाम  बात

 है
 कि

 हर  वर्ष

 कमी के  समय  मूल्यों  में  वृद्धि  होती  d  ।  इस  वर्ष  इंस  वृद्धि  को  कुछ  हद  तक  वर्षा  आरम्भ  होने  में

 विलम्ब  होने  att  बरसात  के  मौसम  के  शुरु  में  कम  बारिश  होने  से  बल  faery

 कपड़े  के  मूल्यों  मैं  वृद्धि  का  कारण  कपास  के  मूल्यों  का  बढ़ना  है
 जो

 उसके  उत्पादन  में

 हुई  कमी के  कारण  as  है  ।

 राज्य  सरकारों  ने  सटटेबाजी  तथा  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिये  अपनें  प्रवर्तन

 तंत्र  को  तेज  करदिया  है  ।  सीधी  खपत  के  लिये  मूंगफली  के  तेल  सप्लाई  को  बढ़ाने

 की  से  वनस्पति  वि निर्माताओं  के  लिये  यह  अ्रनिवायं  कर  fear  गया  हैं  कि  वे  वनस्पति

 तैयार  करने  में  50  प्रतिशत  मात्रा  में  आयातित  तेलों  का  प्रयोग करें  ।  खाद्य  तेलों  का  आयात

 बढ़ा  दिया  गया है  ।  एच०  पी०  एस०  मंगनी  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लंगा  दिया  गया

 अगस्त  1976,  के  लिये  20  हजार  मीटरी  et  नान-लेवी  चीनी  का  अतिरिक्त  कोटा  मुक्त

 किया  गया  है  ६  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाया  हैं  ।  स्वदेशी  स्टाक  को  बढ़ाने  के

 लिपे  कपास  का  आयात  किया  जा  रहा

 गेर-सरकारी  उद्योग  में  बाघा

 185.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  उद्योग ,  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1976  को  मद्रास  में  फ़ेडरेशन

 ग्राफ़  इंडियन  drat  am  कमसे  एंड  इंडस्ट्री  के  प्रेसीडेंट  द्वारा  दिये  गये  इस  आशय  के  प्रेस

 वक्तव्य  की  शर  दिलाया  गया  है  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  उद्योग  otter  प्रगति  के  लिये

 इस  समय  विद्यमान  wane  स्थिति  को  ga  लाभ  उठाने  में  श्रीसंथ  क्योंकि  यह  सामान्य

 शुक्रिया  पूंजी  जुटाने  में  भ्रसमथं  है  ;

 इस  वक्तव्य  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  श्र
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 क्या  उद्योग  की  MGT  क्षमता  के  परे  उपयोग ्  ms अर  fa विचार के  बारे  में

 संबंध  y
 Uo उद्योग  सामने  ताई  बाधकों  वे  tear  के  ॥  ba |  a  गद  सी०  स० द  THEo  अर

 सरकार  के  बीच  कोई  बातचीत  हुई  है
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  (=)  al  |

 वित्तीय  वर्ष  1975-76  की  wafer
 में

 |  |  i गेर-सरकारी  कंपनीयों  द्वारा  जुटाई  गई

 gat  बारे  में
 निम्नलिखित  सूचना  से  यह  पता  चलता

 है
 कि  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा

 3967.91  लाख  रुपये  की  वृद्धि  हुई  थी

 ag  लाख

 1974-75  13,873.  50

 1975-76  17,841.41

 इस  के  अतिरिक्त  सिक्यूरिटी  नृत्यों  का  अखिल  भारत  a  सूचकांक  जो  1976  में

 बिल्कुल
 नीचे  शिर  गया  था  (1970-71-100)  उस  में  1976  में  सुधार

 जस्  पता  चलता
 है

 कि  बाजार  में  सुधार  gat  जो  देश  की  श्रथंव्यवस्था  की

 स्थिति  में
 सुधार  होने से

 उत्पन्न  हुई  है  ।  बाद  स्टाक  मार्केट  रिपोर्टों  से  भी  पता  लगता

 है  कि  शेयर  मूल्यों  में  शर  भी  सुधार  go  है  ।

 फ़ेडरेशन  साफ़  इंडियन  dead  ग्राफ़  काम सं  एंड  इंडस्ट्री  तथा  सरकार  के  बीच

 उद्योगों  द्वारा  महसूस  किये  गये  शभ्रवरोधों  के  बारें  में  कोई  विशेष  वार्ता  नहीं  हुई  है  ।  फ़िर  भी

 अवरोधों  सहित  उद्योग  के  विभिन्‍न  पहलु  पर  सरकार  के  साथ  विभिन्‍न  मंचों  पर  ऐसे  उद्योगों

 की  केन्द्रीय  सलाहकार  परिषद्‌  विकास  परिषदों  नामित  व्यक्तियों  शादी  में  चर्चा  की  जा  रही  है  ।

 उपभोक्ता  विस्तारों  का  उत्पादन

 186.  श्री  एम०  कत्तामत्त  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  कौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  टपा

 करेंगे कि

 क्या  वर्ष  1976  में  कुछ  उपभोक्ता  वस्तु्नों के के
 उत्पादन  में  काफ़ी  कमी  हुई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  इन  उपभोक्ता  वर्षों  के  निर्माताओं  ने इब्लिम कमी  उत्पन्न  करने
 के  लिय

 जानबुझकर  उत्पादन  में  कमी  की  है  मृत्य  स्तरों  को  ऊंचा  रखा  डा  सके  और

 यदि  तो  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  गई  है
 ?

 नागरिक  git  श्र  सहकारिता  संत्र/लय
 में  usr  मंत्री  Go  सी०

 :

 तथा
 एक  विवरण  संलग्न  है  जिस  में  उपभोज्य  वस्तुझ्मों  के  विभिन्‍न  उद्योगों

 का वर्ष  1976  के  पहले  महीनों  का  उत्पादन उस  से  पहले  के  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन

 की  तुलना  में  दिया  गया  है  ।  कुल  37  में  से  केवल  9
 वस्तु झ्र ों

 के  उत्पादन  में  कमी  हुई  इस

 बात  के  कोई  संकेत  नहीं  मिले  हैं  कि  बनावटी  oma  पैदा  के  लिये इन
 उपभोज्य
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 के  निर्माता ने  जानबुझकर  उत्प  sent लि  >
 मे  oo ay  को  इसलिये  उन  के  विरुद्व  कोई  कार्यवाही

 करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 में  रखा  wary  दिये  संख्या  Tao  ato  11008/76]

 श्रौदोगिक  कच्चे  को  केन्द्रीय  एजेंसी

 187.  श्री  ace  जाज  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रकार  का  विचार क्या  प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  का  रक्षित  भंडार  बनाने  के  लिपे

 एक  केन्द्रीय  एजेंसी  स्थापित  करने  का
 कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  क्या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  भ्र  यद्यपि  सरकार

 की  इच्छा  महत्वपूर्ण  प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  को  उचित  कीमतों  पर  उपलब्ध  कराने  का  सुनिश्चय

 करने  की  दृष्टि  से  उन  का
 प्रचुर

 में  स्टाक  करने  को  फिर  भो  ऐसे

 सामग्री  का  रक्षित  भण्डार  बताने  के  लिये  एकमात्र  नई  एजेंसी  स्थापित  करने  का  कोई  भी

 विचार  नहीं  है  ।

 Criterion  for  Giving  Newspaper  Advertisements

 189.  Shri  (८.  Daga  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be
 pleased  to  state

 (a)  the  criterion  for  g'ving  Governn2nt  advertisemznts  as’  also  the  criterion  for  giving
 them  in  daily  nowspapers;

 (b)  the  number  of  H  niida  ‘lies  pwolished  in  Dalhi  and  the  amount  pa‘d  to  them  for  such
 advertisements  by  Government  during  th:  last  three  years,  moath-wise  agd  year-wise,  separa-
 tely;  and

 Government
 and  if  so,  the  names  thereof  ?

 (c),  whether  there  are  such  da‘ly-nzwspapers  also  which
 are,  given  no.  advertisements  by

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of
 Information

 &  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sicha):  (a)  In  selecting  newspapers  ‘and  periddicals  for  Government
 Advertisements,  the  following  considerations  are  generally  kept  in  view:—

 (i)  adherence  to  accepted  standards  of  journalistic  ethics;

 (ii)  regularity  in  publication;

 (ili)  category  of  the  small,  m2d‘um  or  b’g  ani  also  having  regard  to
 the  place  ofits  pudlication  ani  circulation.

 (b)  Year  No  of  Amount
 Hindi  paid
 dailies  annually

 published

 1973  e  e  e  9  769,153

 1974  e  e  e  e
 7  [  7,89,962

 1975  e  e  e  e  11,24,400 9

 Records  are  not  maintained  monthwise.

 (c)  No  record  is  maintained  of  da‘ly  newspapers  which  are  not  used  for  Government
 advertisements.
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 मौजों  नेशनल  फ्रंट  के  नेता  के  साथ  समझौता

 190.  श्री  के ०  मानना  क्या  गह  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मिजो  नेशनल  फ्रट के छिने के  लिये  नेता  श्री  लालडेंगा  ने  fear  त्यागने  का  निर्णय

 किया  हैं  नर  यह  स्वीकार  किया  है  कि  मिजोरम  भारत  का  एक  अभिन्न  भाग  है  ;

 क्या  भारतीय  संविधान  के  उपबन्धों  के  श्राइन  इस  संबंध  में  दस्तावेज

 पर  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  ८सकी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 (sat

 एफ ०  एच०  तथा  जी  हद

 श्रीमान  |

 मिजो  नेशनल  फ्री  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  एक  हस्ताक्षर  किये  गये  दस्तावेज  में  ag  बात

 स्वीकार  को  ह  कि  मिजोरम  भारत  का  अभिन्न  भाग  है  रोक  भारतीय  संविधान  के  उपबन्धों

 के  अधीन  मिजोरम  की  सभी  समस् यास् ों  के  हल  को  स्वीकार  करने  के  अपने  संकल्प  की  सूचना

 भारत  सकार  को  दी

 प्रतिनिधि  मंडल  faster  में  जल्दी  ही  सद्भाव  ate  शान्ति  का  वातावरण  उत्पन्न  करने  के

 लिये  हिसा  त्यागने  ate  संभी  गतिविधियों  को  स्थगित  करने  के  लिये  सहमत  gat  |  उपरोक्त  उद्देश्यों

 agra  के  लिये  भूमिगत  प्रतिनिधि  मण्डल  सभी  भयभीत  लोगों  को  उनके  हथियारों  तथा गोलाबारूद

 के  साथ  उनकी  स्थापना  के  बाद  एक  ही  महीने  के  दर  परस्पर  समस्त  शिविरों  में  एकत्रित  करने  को

 सहमत  शर  हथिया रों  तथा  गोलाबारूद  को  भारत  सरकार  को  सौंपने  के  लिये  भी  राजी  sat  ।

 मिजोरम  सरकार  ने  अपनी  से  पहले  6  1976
 से  तीन  महीने

 की  wafer  के

 ये  क.यंवाही  स्थगित  कर  दी  हैं  ।  पर्त  इस  प्रकार  का  स्थान  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पार  करने  का

 war  करने  वाले  कमीयत  लोगों  के  विरुद्ध  कायवाह्टी  करने  are  विधि  व  व्यवस्था  बना ये  रखने

 पर
 लागू  नहीं  होगा  ।

 यह  सहमति  हुई  कि  बातचीत  श्राग  जारी  रखी  साथ  ॥

 इस्पात  की  पाइप  शर  टपक  उद्योग  में  उत्पादन  का  विविधिकरण

 192.  श्री  राम  सहाय  पाँडे  क्या  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कपा  रेंगे  कि

 की  पाइप  और  तय ब  उद्योग  को  विविध  प्रवर  का  उत्पादन क्या  सरकार  ने  इस्पात

 करने  की  प्र नमा  दे
 दी

 हैं
 ;  ate

 यदि ढ ्[,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रो  टी०  Yo  हां  ।

 अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता  का  इष्ट तम  उपयोग  करने  हेतु  afaat  को  यथावश्यक

 परिवर्तन  करने  की  अनुमति  देने  की  सरकारी  नीति  के  अ्रनुसार  ऐसा  किया  गया  है  ।
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 aa  शरीर  चप्पल

 yf
 193,  चोरों  राम  कपा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  क

 क्या  सरकार  शीघ्र  ही  जूते  ate  चप्पलों  की  बिक्री  करने
 कि

 प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  ये  वस्तुयें  किस  fafa  तक  बाजार  में

 जा  पायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य
 मंत्री

 ato  पी०
 :  (3)  दिल्‍ली  प्रौद्योगिक

 faata  निगम  ने  धंधा  पा  रिक
 नाम  के  इ्तगंत  उपभोक्ता  की  श्राम

 वस्तुयें
 चलाने  तथा

 उन्हें  बेंचने  की  एक  योजना  ब्या  की  हैं  ।  वस्तुग्नों  की  सूची  में  चमड़े  के  जूते  तथा  चप्पल  को

 शामिल  विधा  गया  है  ।

 निगम  से  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  देने  के  लिये  कहा  गया हूँ  जिसमें  वित्तीय  स्थिति  जैसे

 निवेश  कौर  व्यय  को  प्रावस्थाबद्ध  करने  तथा  निधियों  की  व्यवस्था  किस  प्रकार  करने  का  विचार

 लाभ  कितना  होगा  तथा  TAMA  स्टाफ  शादी के  बारे  में  सूचना  दी  गई  हो  तथा  इन  विस्तृत  ब्यौरों

 प्रतीक्षा  है

 झांका  तथा  भारत  सुरक्षा  प्रीमियम  के  प्रयोग  कें  बारे  मैं  राज्यों  को  wan

 194.  श्रीमती  सावित्री  ब्यान  :  क्या  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  ay  कि

 क्यो  विभिन्न  वस्तु ग्र ों के  मूल्यों  में
 कमी  लाने  के  लिये  इसका  तथा  भारत  रक्षा

 झचिनियम  कैचमेंट  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  के  बारे  में  राज्यों  को  हाल  हा  में  कोई  भ्रनदेश  जारी

 faa  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :  )  जी  हां

 ns  व्यापारियो ंके  कदाचार  के  कारण  कुछ  श्रनिवाये 1976  में  प्रधान

 वस्तु  जसे  खाने  के  रुई  के  म त्यों  में  वृद्धि  के  समाचारों  को  देखते
 हुये

 राज्य  कारों  ate

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  wea  के  साथ-साथ  मूल्यों  पर  ताड़ी  निगरानी
 रखने  शौਂ  जमान

 खोरों  ale  चोर  बाजारी  करने  वालों  बौर  सट्टेबाजों  के  विरुद्ध  झांसुका  व
 मा रत रक्षा

 अन्त  रिक

 सुरक्षा  नियमों
 के

 प्रयोग  समेत  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  भारत  सुरक्षा  नियमों  कौर  श्रावक  arg

 श्ररघिनियम  के  श्रन्तगंत  को  गई  गिरफ्तारियां

 195.  श्री  कमर  fag  चौधरी  :  क्या  गह  मंत्री  ae  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्यो  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कुछ  बेई  भा  न  व्यक्तियों  प्रौढ़  तथा पा  ि
 यों

 ary
 कुछ

 aque

 को  जमाखोरी  ौर  तस्करी  करने के  कारण  हाल  के  महीनों  में  saad  Ws जा  में  ar  वृद्धि  हुई

 4
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 ऐसे  समाज  विरोधी  तथा  a2  व्यक्तियों  कौर  ब्या पा  रियो  के  विरुद्ध  क्या  का

 बाहर  की  गई  हू
 जो  देश  की  वर्तमान  स्थिति  ate  प्रपात  स्थिति  के  अनुरूप  कायें  नहीं  अर

 ऋतिक  सुरक्षा  बताये  रखना  भारत  सुरक्षा  नियमों  ale  अ्रावश्यक

 वस्तु  के  झन्दगंत  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ऐसे  कितने  व्यक्ति  atc  व्यापारी  गिरफ्तार

 faa  गये  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :  तथा  उपलब्ध  सुचना

 अनुसार  1976  के  पहले  पखवाड़े  में  कुछ  आवश्यक  वस्तु ग्र ों  के  मुल्यों
 में

 वृद्धि  देखी  गई  थी  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  सके  रहने  तथा  जहां  कहीं  आवश्यक  ही  झांसा

 तथा  भारत  रक्षा  तथा  आन्तरिक  नियम  के  प्रयोग  समेत  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कठोर

 कार्यवाही  करने  के  लिये  निदेश  जारी  किये  गये  थे  ।  राज्य  सरकारों  तथा  शासित  क्षेत्र

 शासनों  ने  जमाखोरी  तथा  काला  बाजारी  जसे  बेईमानी  के  धन्धों  में  लगे  समाज  तत्वों

 आर  व्यापारियों  की  गतिविधियों  को
 रोकने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  |

 (7)  झ्रांसुका  /  भारत  सुरक्षा  तथा  झान्तशिक  नियम  ate  आवश्यक  वस्तु

 नियम  के  ata  नज़र बन्द  व  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  मालूम  की  जा  है  ।

 केरल  में  पिछड़े  जिलों  को  दी  गई  केन्द्रीय  राज  सहायता  की  प्रतिपूर्ति

 196.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :  क्या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  Har  करेंगे

 fai

 कया  केरल  सरकार ने  केन्द्रीय  wears  से  यह  ware  किया  है  कि  केरल  के  पिछड़े

 जिलों  में  औद्योगिक  एककों  को  दी  गई  राज  सहायता  को  चने  हुये  पिछड़े  जिलों  के  प्रौद्योगिक  एककों

 को  के  द्र st  ||  य  राज  सहयता  योजना  के  अन्तर्गत  प्रतिपूर्ति  की

 यदि  तो  1973  के  पश्चात  राज्य  सरकार  ने  कुल  कितनी  राशि  दी  तथा  राज्य

 सरकार  को  अब  तक  दीवानी  afer  की  aferqic  की  गई  ;  ale

 राज्य  सर्कार  को  शेष  कितनी  राशि  की  ofa fa  की  जानी  है  तथा  क्या  राशि  के

 भुगतान  में  कोई  बिलम्ब  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (ait  टी०  Yo  :  :  (3°)  जी  हां  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  कुल  वितरित  की
 गई

 शशि  90.  30  लाव  रुपये
 है

 ।  केन्द्र

 सरका न  द्वारा  राज्य  सरकार  wit  wa  तक  प्रतिभूति  की  गई  राशि  62.  47  लाख  रुपये  है  ।

 राज्य  सरवर  को  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दावे  को  वीणा  रानी  बकाया  राशि  27.63

 लाख  रुपये हैं  ।  भूगतान  करने  में  कोई  भी  बिलम्ब  नहीं  है  ।

 Application  of  recommendations  of  Third  Pay  Commission  to  Staff  Artistes
 e  .R.

 I  .  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be
 ~pleased  to  state:

 a)  whether  Government  have  recently  declared  that  recommendations  of  Third  Pay
 ission  would  apply  to  the  staff  artistes  of  All  India  Radio  with  effect  from  1971;  and
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 (b)  if  so,  the  benefits  to  be  received ‘by  the  staff  artistes  of  All  India  Radio  thereby  and
 the  time  by  which  arrears  would  be  paid  to  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  &(b).  The  revised  fee  scales  of  staff  artistes  on  the  Sound
 side  of  A.I.R.  on  e  analogy  of  the  third  Pay  Commission’s  recommendations  have  been
 announced  on  18th  June,  1976.  These  take  effect  from  Ist:  January,  1973.  For  the  present
 implementation  of  the  orders  in  so  far  as  they  relate  to  Journalistio  Group  has  been  stayed.
 The  benefits  that  would  accrue  to  the  staff  artistes  by  the  said  revision  are  given  in  the  orders
 of  18th  June,  1976  a  copy  of  whichis  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  Action  to  pay  arrears  of

 ress. fee  to  staff  artists  is  in  p
 [Placed  in  liberary.  See  No  L.T.  11009/76]

 रक्षा  उपक्रमों  के  भ्र घि कारियों  को  रिहायशी  स्थान

 198.  थी  नवल  किशोर  fag:  कया  रक्षा  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  उपायों  के  कनिष्ट
 अधिका  रियों  को

 कोई  श्रीवास
 सुविधा

 दी  जाती

 aye

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विट्ठल
 :  भोर

 कुछ  रक्षा  उपक्रमों  के  कनिष्ट
 अधिका  रियों  को  आवास  सुविधा  दी  जाती है

 ।  अ्रावास  किसी  सीमा

 तक  दिया  जाता  है  ।  यह  एक  से  दूसरे  उपक्रम  में  अलग-अलग  है ं।

 केरल  के  लिये  पाँचवों  योजना  के  लक्ष्य

 199.  थ्री  सी०  के०  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  झपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  लिये  पांचवीं  योजना  के  लक्ष्यों  के  बारे  में  सरकार  ने  प्रति  निर्णय

 कर  लिया  है ं;

 चालू  बजट  के  पुनरीक्षित  योजना  नियतन  की  तुलना  में  पांचवीं  योजना  के  लिए

 केरल  सरकार  का
 लक्ष्य  क्या  है  ;

 कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  देखकर  :
 ख

 कौर  योजना  श्रायोंग  ने

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  कें  सम्बन्ध  में  केरल  सभो  राज्यो  ah  संघ

 शासित  क्षेत्रों  के  साथ  विचार-विमर्श  ही  में  पुरा  किया  इन  विचारे-विमश  के  श्राघार

 पर  केरल  राज्यों  शर  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्राकार  और

 वस्तु  पर  योजना  ग्रा योग  को  wat  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  करना  है  ।

 केन  के  विचाराधीन  पड़े  केरल  के  विधेयक

 200.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  aor  करेंगे  कि :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  केरल  सरकार  के  कितने  विधेयक  विचाराधीन  पढ़े  हैं  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ;  कौर
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 इन  विधेयकों के  बारे  में  यतीम  निर्णय  gory में  सरकार  कितना  समय

 लेंगी  ?

 गेंद
 मंत्रालय  में  बद्ध  एच०  :  )  ota  विधेयक

 war  इने  विधेयक परे  भारत  ee  vig  मंत्रालंयों/विंभेगों कें कें

 प्राम  से  विरार  किंया  ar  रहीं  है  कौर  भारत  सरकार  का  निर्णय  राज्य  सरकार  की  पंथाशी न्र

 बता  दिया  जायेगा  ॥

 भाषायी  समाचारपत्रों  की  प्राधदयकतायें  पुरी  करने  के  लिये  संगठन  की  स्थापना

 201.  श्री  बसन्त  सांठ  :  कया  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्यो  अखिल  भारतीय  भाषायी  समाचारपत्र  संगठन ने  सुझाव  दिया  है  कि  देश  में

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  भाषायी  समाचारपत्रों  की  वित्तीय  आवश्यकतायें  पुरी  करने  के  fat  एक

 अलग  संगठन  की  स्थापना  की  जानी  चाहिएं  ;

 यदि  ती  प्रस्ताव  का  स्वरूप  बैया  है

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 छोटे  तथा  मध्यम  दज  के  भाषायी  समाचारपत्रों  की  वित्तीय  तथा  अन्य  श्रावश्यकताएं

 पुरी  करने  के  लिए  क्या  काय  वाही
 की  गई  है  प्रिया  करने  का  विचार  है

 ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय में  उप-मंत्री  घमबीर
 :  कौर  1  5

 1976
 को  बम्बई में  हुए  इंडियन  लैंग्वेजेज  न्यूजपेपर  एसोसियेशन  की  साधारण  बैठक

 में  बैठक  के  अध्यक्ष  के  भाषण  में  यह  कहा  गया  था  कि  सरकार  को  समाचार-पत्र वित्त  निगम  बनाने

 के  बारे  में  बिचार  करना  चाहिए  ।

 अर  सरकार  ने  विज्ञापनों  सहित  सभी  सुविधाघरों  के  बारे में  छोटे  ate  मझौले

 दर्जे  के  समाचारपत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देने  का  पहले  हैं  ny Ly ATT xfer  ले  लिया  है

 जहां  क  समाचारपत्रों
 के

 के  लिए  वित्त
 का  सम्बन्ध  सामान्यतया  प्रिंटिंग  प्रेस  उद्योग  के  रूप  में  संस्थागत  वित्त

 न  aq

 फिलहाल  किसी  भी  श्रेणी  के  समाचारपत्रों  को  धन  प्रदान  करने  के  लिए  सार्वजनिक

 में  कोई  निगम  स्थापित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 छावनी  '  ate  नियम

 202.  को  रामावतार  Metts  क्या  रक्षा  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  छावनी  बोर्डों  के  वर्तमान  नियमों  में  परिवर्तन  करने  के  बारे में  सरकार

 कर  रही  झ्र ौर

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिवर्तनों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?
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 1898  )

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जे०  बी०  :  ae  यह  अनुमान  किया

 जाता  है  कि  माननीय  सदस्य  oral  अधिनियम  1924  के  संशोधन  को  उल्लेख  कर  रहे  स्थिति

 28  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2584 के  उत्तर  में  सदन  के  पटल  पर  रखे गये

 विवरण  में  बताई  गई  थी  |  उसके  बाद  से  rae  विभागोय  परमेश  पूरे  कर  लिये  गये  हैं  थ्री
 र  सीमा  रिशी

 की  नया  रूप दे  दिया  गेया  हैं  ।  इन्हें  शीघ्र  ही  पुरा  कर  लिये  जाने  की  arta हैं  ।

 Non-alighed  news  dgencies  pool

 203.  Shri  Buavivath  Bhanwat  :  the  Minister  of  Inforshation  atid  Broadcasting
 be  pleased  to  state

 (a)  Whether  afiy  non-aligned  nat'cns  news  [001  has  Leen  set  up  or  proposed
 to  be  set  up  at  internatichal  level;

 (०)  if  so,  the  broad  outlines  of  its  objects  and  working;

 (c)  the  iiames  of  the  Gountries  which  aie  likely  to  participate  in  it;  and

 (d)  whether  any  meeting  is  likely  to  be  held  in  this  connection  in  the  near  future;  and  if
 $0,  the  venue  and  date  thereof  ?

 The  uty  Minister  in  the  Ministry  of  Information  ahd  Broadcasting
 (Shri  Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Non-aligned  Countries  Press  Agencies  Pool  was
 constituted  by  the  Ministerial  Conference  of  Non-aligned  Countries  held  in  New
 Delbi  from  8==13th  Jaly,  1676.

 (b)  The  objectives  of  the  Pool  inter  alia  are:

 (i)  To  improve  and  expand  mutual  exchange  ofinformation  and  farther  strengthe-
 ning  of  mutual  cooperation  among  non-aligned  countries;  and

 (ii)  to  facilitate  dissefination  of  cortect  and  factual  information  amcng  ron-aligned
 countries,  their  mutual  coopetation  and  other  subjects  of  common  interest,  among
 non-aligned  courtries  d$  Well  as  the  initernafional  ccmmunity  in  general.

 The  pool  is  not  intended  to  substitute  news  exchange  arrangements  already  existing
 among  non-aligned  countries  or  to  be  a  Supra-national  news  agency.

 Broadly  each  participating  news  agency  is  entitled.  to  transmit  and  to  distribute  news
 items  within  the  frame-work  of  the  Pool  and  can  send  daily  an  agreed  Wordage  to  ore  or  more

 distributing  agencies.  All  distributing  news  agencies  will  provide  in  their  daily  transmis-
 Sions  or  neWSscasts  a  mutually  agreed  duration  of  time  to  be  devoted  to  distribution  of  news
 received  from  other  participants.  Ea  neWs  agency  Will  endeavour,  to  tke  full  extent  of
 its  possibilities  to  promote  utilisation  of  the  news  and  information  carried  on  by  tre  Pcol,
 by  publications,  and  radio  and  television  Stations  usin  ह  its  services.  The  pcol  is  fourded
 on  the  principle  of  being  a  self-financing  activity.

 (c)  The  names  of  the  countries  participatir  ष्  in  tre  pccl  is  expected  to  be  mace  krcwn
 by  t

 he  Coordination  Ccmmittee  of  the  pcol,  which  was  appointed  by  tre  Confererce.

 (a)  A  meeting  of  the  Coordination  Committée  is  likely  to  be  held  in  the  near  future,
 but  its  venue  and  timing  is  not  yet  known.

 Observance  of  self  discipline  and  code  of  conduct  by  the  Press

 204.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Willthe  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  State:

 (a)  Whether  the  Press  is  discharging  its  respor
 tility
 क  by  observing  self-discipline  and  the

 code  of  conduct  prepared  by  it;  an
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 (b)  whether  Government  keep  aWatch  on  thedirectivesissued  by  them  an  d  the
 procedure followed  in  observance  thereof

 e  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting
 (Shri  Dharam  Bir  Sinha):  (a)  The  press  is,  by  and  large,  observing  self-discipline.

 (b)  Government  does  not  issue  any  directives  as  such.  Government  however  keep  a
 Watch  to  see  that  laws  are  not  brea  ि

 Industrial  Production

 State
 2  05.  Dr.

 Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to

 (a)  the  percentage  increase  registered  in  industrial  production  in  the  frst  quarter  of  1976
 compared  to  the  production  in  the  last  quarter  of  1975:  an

 (b)  the  main  items  of  industrial  production  which  have  shown  increase  in  production  ?

 cording  to  the  general  index  of  industrial  production  compiled  by  the  Central  Statistical
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  B.  P.  Maurya):  (a)  Ac-

 Organisation,  industrial  production  during  the  first  quarter of  1976.registered  a  rise  of  8°1
 per  cent  over  the  last  quarter  of  1975.

 (b)  A  statement  showing  group-Wise  indices  of  industrial  production  during  January—
 March  1976  compared  with  October—December  1975  is  attached.  [Placed  in  Library.  See

 ०.  LT  r1r010/76],

 Irregularities  and  Misappropriation  in  Nepa  Mills

 206.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Industry  be  pleaSed  to  refer
 to  the  reply  given  on  the  17th  March,  1976  to  Unstarred  Question  No.  717  regarding  irregula-
 rities  and  misappropriation  in  Nepa  Mills  and  state  the  results  of  the  enquiry  into  the  com-
 plaint

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Industry  (Shri  B.  Maurya):  An  en-

 th
 Uiry  regarding  alleged  irregularities  and  misappropriation  in  Nepa  Mills  was  conducted  but

 the  allegations  made  in  the  complaint  Were  not  proved.

 इंजीनियरी  उद्योग  का  सर्वेक्षण

 2077at  स०  शार०  दामानी
 :

 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  देश  के  इंजीनियरी  उद्योग  में  विद्यमान  क्षमता  इसके  जन  शक्ति  के

 युक्तिसंगत  उपयोग  arte  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  उससे  प्रमुख  निष्कर्ष  कया  कौर

 देश  में  निर्वात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  प्रतियोगितापुर्ग  मूल्यों  पर  न शस चप्ठु  किस्म  के  माल

 तैयार  करने  के  लिये  इत  उद्योग  के  कार्यकरण  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  सनौर  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक

 विकास  निगम  लि०  द्वारा  इंजीनियरी  sare  को
 667  इकाइयों

 का  सर्वेक्षण  निम्नलिखित  उद्देश्य  से

 किया  गया  था  ——

 (1)  अधिष्ठापित  संयंत्र  wit  उपकरणों  aaa  के  वास्तविक  कार्य  को  ध्यान  में  रखते
 त  fsforear  उद्योगों  का WAT  arcafeas

 नाजिया  नन  TSSTHd भ  द्र  गय rte  arr?  ऊ्ल्पी  ८...
 AT BN  पता
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 (2)  इस  बात  का  अन  मान  लगाना  कि  अलग  उपक्रमों  की  क्षमता  में  बोरिंग

 करण  लगाकर  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितना  ग्रोवर  निवेश  करने  की  आवश्यकता  पड़ेगी

 जिससे  उनको  क्षमता  बढ़ाई  जा  सके  ।  केवल  एकक  वार  प्राकलन  रिपोर्टे  तैयार

 की  गयी  थी  ।  प्रमख  वग-वार  fata  निगम  को  सौंपे  गये  ara  क्षेत्र  के  अ्रंतर्गत

 नहीं  था  ।

 क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  सरकार की  नीति  Aas

 में  निर्यात  विकास  का  सबवद्धत  झ्राधनिकीकरण  श्र  प्रौद्योगिकी  का  स्तर  ऊंचा  करने  के  लिए

 उद्योग  ate  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  में  एक  तकनीकी  विकास  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  की  गई  इन

 प्रयत्नों  को  सनौर  चरागे  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  श्राधनिकीकरण  कार्यक्रमों  को  तेजी  से  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  एक-एक  विशेष  योजना  तैयार  की  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  तकनीकी  विकास

 निधि  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 इस  निधि  का  उपयोग  आईडीए  के  चुने  हुए  उद्योगों  जसे  वाणिज्यिक

 ढलाई  वस्त्र  मशीनों  शौर  मशीनी  श्रौजारो  में में  किया  जायगा  ।  जिन  संगठनों  को  निर्यात

 क्र या देशों में  प्रतिस्पर्धा  करन ेके  लिए  उनकी  भझ्रावश्यकताएं  जरूरी  समझी  जायेंगी  |  वहां  उद्यमों

 के  बारे  में  भी  विचार  किया  जायगा  ।

 इस  योजना के  अ्रधीन  तेजी से  सुधार  करने वाले  प्रौर र समन्वित रूप  में NEON  में  प्राप्त  निम्नलिखित

 प्रस्तावों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी

 निर्यात  क्षमता  झ्र  निर्वात की  मात्रा

 लागत  में  क  रना

 (77)  क्षमता  का  उपयोग  करना

 प्रौद्योगिकी  का  स्तर  ऊंचा

 (3)  उत्पाद  मिश्र  को  युक्तियुक्त  शौर

 अ्राधुनिकीकरण  ate  युक्तिसंगत  बनाना  |

 अनुसूचित  जाति  तथा  झ्रनुसुचित  जनजाति  के  सदस्यों  के  लिए  बार  गीत  राजपत्रित  पदों

 के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चुनाव

 208.  श्री  झारखण्ड  राय :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भ्रनुसुचित  जाति  तथा
 अनुसूचित

 जनजाति  के  लिए  भ्रमरहित  राजपत्रित  पदों  के  लिए  ae  तक  कितने  उम्मीदवारों का  चयन  किया

 क्या  केन्द्रीय  सेवा  अथवा  किसी  विभाग  में  आरक्षित  रिक्त  पदों  को  भरने  में  विलम्ब

 के  बारे  में  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  मामला  कराया  और

 wy  ज्
 i यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही
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 कार्मिक  श्र  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  होम  :
 संघ  लोक

 सेवा
 पोंग

 समूह  क  के  पदों  सभो  att  समूह  (27)  ख
 के  पदों

 ग्रघिकांश  किन्तु  कुछ  अ्रराजपत्रित  होते  पर  भक्तों  करता  1974-75  ग्रोवर

 1975-76  वर्षों  के  दौरान  mat  ने  भ्र तु सूचित  जातियों  तथा  अनुभूति  जनजातियों के  कुल

 1319  उम्मीदवारों  की  सिफारिश  की  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 (a)  प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 में  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  को  सहायता

 209.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  पिछड़े  वर्गों  तथा  जनजातियों  द्वारा  चलाये
 जा  रहे  लघु

 तथा

 कुटीर  उधोग  को  प्रतीक  सहायता  नहीं
 दो  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  इन  लघु  एककों  को  चालू  वर्ष  के

 हैरान  ale  अधिक  सहायता  देने  के  लिए  कहा  है

 यदि  तो  उन्हें  किस  प्रकार  को  सहायता  दी  सनौर

 चालू  वर्ष  के  दौरान  किन  क्षेत्रों  तथा  जिलों  को  इसके  grata  लाया

 उद्योग  मंत्री  टी०  एट  :  से  जनजातीय  क्षेत्रों  को  TT  wiz  कुटी र

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  उल्लेखनीय  सहायता  दो  गई  थी  किन्तु  हाल  ही  में  जनजातीय  क्षेत्रों  को

 तेजी  से  विकास  करने  के  लिए  हाल  ही  एक  विशद  योजना  शुरू  की  गई  है  ।  एक  जनजातीय

 उपयोजना  भी  तेयार  की  गई  जिसके  लिए  1976-77  की  वार्षिक  योजना  में  18  .  25  करोड

 रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  जिसमें  साब  कण्ठा  कौर

 डॉग्स  इन  सात  जिलों  के  32  तालुके  शामिल
 हैं  जिनमें  समय

 की  कुल  जनजातीय  आबादी  की  72.  30

 प्रतिशत  जनजातीय  आबादी  |  जनजातीय  क्षेत्रों में में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  विभिन्न  प्रकार

 के  प्रोत्साहन  दिये  जाते  श्रादिवासियां  को  कुमार  उद्योगों में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  बड़ौदा

 राजपिपला  कौर  ग्रहमदाबाद  में  प्रशिक्षण  ग  देने  को  विशेष  कक्षाएं  शुरू  की  गई  हिम्मत  नगर  प्रशिक्षण

 केन्द्र  में  विभिन्न  विषयों  में  60  प्रशिक्षणाधियां  को  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ।  औद्योगीकरण  को  बढ़ा

 देने  के  fae  जनजातीय  क्षेत्रों  में  बिजली  देने  के  काय  को  भी  महत्व  दिया  गया  है  ।  विद्युतीकरण

 कार्यक  के  प्रथम  चरण  में  11  तालुका  को  शामिल  किया  जायेगा  ate  बाकी  18  चालकों  को  द्वितीय

 रण में  लिया  जायेगा

 Ban  on  Exhibition  of  certain  Films

 210,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  State:

 a)  Whether  Government  have  banned  exhibition  of  certsin  Sims;  if  so,  the  points  of  ob-
 jection  in  these  films;
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 (b)  when  these  films  were  passed  by  the  Censor  Board  and  whether  the  screening
 Some  of  the  films  was  permitted  after  they  Were  duly  censored;  and

 (c)  whether  playing  of  records  of film  stars  has  92551  banned  in  Vividh  Biarati  and  other
 programmes  of  Akashvani;  if  so,  the  main  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (2)  &(b).  Government  have  suspended  the  public  exhibition  of  eight
 certified  films,  namely,  ‘““Kaam  Shastraਂ  (Hindi),  Shastraਂ  (Hindi),.  Purush’ਂ
 (Hindi),  Gyanਂ  (Hindi),  ‘“Vazhkai  Ragasyamਂ  (Tamil),  (Tamil),

 Gyanamuਂ  (Telugu)  and  Rags  (Malayalam),  which  were  be-
 lieved  to  contain  an  excess  of  obscenity  and  vulgarity.  ci  vernment  are  now  reviewing  them.
 During  1976  the  Board  of  Film  Censors  have  so  far  refused  censor  certificate  to  16  Indian
 feature  films  and  25  imported  feature  films  on  account  of  their  containing  scenes  with  excess
 of  violence,  Sex,  indecency  and  immorality  or  for  degrading  Women.

 (c)  Government  have  decided  not  to  broadcast  from  All  India  Radio  the  song  ‘‘Kahat
 Kabir  Suno  Bhai  Sadho,  Baat  Kahoon  Mai  Khari;  Yeh  Duniya  Ek  Numbri  Tou  Mai  Dus
 Numbri.  -?  of  the  film‘“‘sDUS  NUMBRIਂ  sung  by  a  play-back  singer,  as  it  was  found  that
 ‘linking  of  a  name,  held  in  veneration  in  the  country  b  y  many  people,

 with
 a  film  song,  was

 hurting  the  feelings  of  such  people.

 तापीय  बिजली  घरों  का  बार-बार  खराब  होना

 211-  डाट  के»  एनफ़  TA:  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तापीय  बिजली  घरों  के  बार-बार  खराब  होने  के  क्या  कारण

 क्या  तापीय  बिजली  घरों  में  प्रयुक्त  होने  वाले  भारतीय  कोयले  में  राख की  अधिक

 मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोयला  धोने  के  कारखाने  स्थापित  करने  हेतु  कोई  विशेष  कदम  उठाये

 थ्रोट

 यदि  तो  आवश्यक  उपसाधक  स्थापित  न  किये  जाने  के  कपा  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  ताप  केन्द्रों  की  प्रणाली  में  खराबी  पैदा  करने

 वाले  मूख्य  कारण  हैं--उच्च  तापमान  की  स्थितियों  में  कठोर  कार्य  कर  रहे  यातो  का  बन्द  हो

 कौ  सतहों  का  कद  प्रणाली  क्षमता  की  कमी  के  कारण  निवारक  रख-रखावਂ  व्यवस्था  में

 कमी  तथा  निम्न  ग्रा वृत्ति  वाली  परिस्थितियों  में  प्रचालन ।

 (@)  सौर  (#)  .  न्रिचत  केन्द्रों को  सप्लाई  जाने  वालें  कोयले  की  गीता  में  सुधार  लाने

 के  लिए  कई  उपाय  किये  मये  यथा  (1)  कोयले
 की  तकाजों  का  (2)  gre  नियंत्रण

 संबंधी  उपायों  का  सख्ती  से  कार्यान्वयन  जिसमें  शेल  सौर  पत्थर  को  कोयल  से  aa  संयुक्त

 तौर  पर  नमूने  छानने  कौर  साइटिंग  की  व्यवस्था  शामिल  किये  गये  इन  उपायों  के  फलस्वरूप

 चित्त  केन्द्रों  को  सप्लाई  किये  जा  रहें  कोयले
 की  क्वालिटी  में  कफी  सुघार  gor  है  भर  कोयले

 की  धुलाई  क्षमता  के  बारे  में  yi-oraeay  का  अध्ययन  करते  के  लि  कुछ  विशिष्ट  स्थानों  में

 आधिक  अध्ययन  किये  जा  रहे  हैं  ।
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 स्कूटर  तथा  मोपेड  के  टायरों  ट्यूबों  से  नियन्त्रण  हटाया  जाना

 212.  श्री  डी०  ato  चन्द्र  गौड़ा  :

 श्री  के०  लक प्पा

 क्या  उद्योग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  मोपेड  तथा  wer  वाहनों  टायरों  तथा  ट्यूबों  का

 जो  खुले  बाजार
 .  में

 उपलब्ध
 नहीं  हैं  ate जो

 विशेषकर  उत्तरी  क्षेत्र
 में  सूचीबद्ध  मूल्यों  सें

 60  से  100  प्रतिशत
 अधिक  मूल्य  पर  बिक  रहे  नियन्त्रण  हटाने विचार  झ्र ौर

 यदि  तो  इन  टायरों  तथा  ट्यूबों  को  उचित  मूल्यों  पर  सप्लाई  करने  के

 लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  स्कूटर  कौर  मोपेड  के

 टायरों  कौर  ट्यूबों  समेत  मोटरगाड़ियों  के  टायरों  एवं  ट्यूबों  के  मूल्यों  पर  कोई  भी  कानूनी

 कंट्रोल  नहीं  है  ;  बाजार  में  ये  टायर  कौर  ट्यूबों  निर्बाध  रूप  से  मिल  रहे

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Scarcity  of  Electricity  in  Madhya  Pradesh

 213.  Shri  Dixit:  Wil]  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  State:

 (a)  the  number  and  the  names  of  the  districts  of  Madhya  Pradesh  which  faced  scarcity
 of  electricity  during  the  last  three  years;

 (b)  reasons  therefor;  and

 (c)  steps  taken  by  Government  to  improve  the  situation

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  to  (c).  The  Madhya  Pradesh  Electricity  Board  have  indicated  that in  all  the  districts 07  the
 State,  there  was  power  shortage  limited  to  peaking  capacity  only  from  December,  1974  to
 March,  1975.  Energy  availability  was  shortof  the  requirement  between  April,  1975  and  June;
 1975  and  then  from  November,  1975  onwards.  Among  the  reasons  for  shortages  of  peaking
 capacity  and  availability  of  energy  is  growth  ion  of  electricity  both  in  the

 in
 the  consumpti

 agricultural  and
 industrial  sectors.

 Several new  generation  projects  are  under  execution  in  the  State  and  steps  have  also  been

 ‘Madhya  Pradesh  system  and  obtain  assistance  from  the.  neighbouring  systems,
 taken  to  maximise  the  generation  from  the  available  plants,  flatten  the  load  curves  of  the

 Development  of  Backward  districts  of  Madhya  Pradesh

 214.  Shri  G,  छि  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  State:

 (a)  whether  the  Couricilof  Scientific  and  Industrial  Research  has  selected  certain  back-
 ‘Ward  districts  of  Madhya  Pradesh  for  development;  an

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 matter  is  Still  under  ne
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Sankar  Ghose):  (a)  The

 gotiation  between  the  Council  of  Scientific  and  Industrial  Research
 (CSIR)  and  the  State  Government of  Madhya  Pradesh,

 (b)  Does  not  arise,
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 भारतीय  अन्तरिक्ष तथा  अनुसन्धान  संगठन  का  अन्तरिक्ष  विभाग  में  विलय

 215.  श्री  वकालत  क्या  अंतरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  अंतरिक्ष  तथा  श्तुसंधान  संगठन को  अंतरिक्ष  विभाग  में  विलय  करने

 से  अन्तरिक्ष  विभाग  के  सिविल  इंजीनियरिंग  डिवीजन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;  कौर

 यदि  तो  सिविल  इंजीनियरिंग  डिवीजन  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  को  दूर

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 प्रधान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गाँधी  )  :

 प्रश्न  उत्पन  नहीं  होता

 मिजोरम  में  सुरक्षा  उपाय

 216.  श्री  मोहिन्दर  सिंह  गिल  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छिपे  लोगो  के  केन्द्र
 के

 समझौता  होने  के  मिजोरम

 में  सुरक्षा  संबंधी  गतिविधियां  wa  पहले  जितनी  कड़ी  नहीं  रही
 हैं  जिससे  उस

 क्षेत्र में  सामान्य  स्थिति बहाल  हो  सके  ;

 क्या  इसका  लाभ  उठाकर  छिपे  नागा  बाहर  से  प्रशिक्षण  तथा  गोलाबारूद

 लेते  के  लिये  श्रमी  भी  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  पार  कर रहे  हैं  ;  शर

 यदि  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की
 जा  रही

 है  कि  जब  तक  vada  में  पूर्णरूपेण  सामान्य  बहाल  नहीं  सुरक्षा

 उपायों  में  कोई  ढील  न  दी  जाये ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :
 मिजो  नेशनल

 फ्रन्ट  प्रतिनिधि  मण्डल  के  साथ  हुए  समझौते  के  अनुसरण  में  सरकार  द्वारा  सुरक्षा  दलों  की

 कार्यवाही  का  स्थगन  आदेश  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पार  करने  का  प्रयास  करने  वालों  के  विरुद्ध

 कार्यवाही  करने  और  fafa  व  व्यवस्था  बनाये  रखने  पर  लागू  नहीं  होता ।

 सदस्य  महोदय  मिजोरम  में  भूमिगत  मिजो  नेशनल  फ्रन्ट

 का  उल्लेख  कर  रहे  मिजोरम  आर  नागालैण्ड  में  भी  कार्यवाही  का  स्थगन  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सीमा  पार  करने  का  प्रयास  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्यवाहियों  शौर  झाम  विधि  व  व्यवस्था

 बनाये  रखने  पर  लागू  नहीं  होता  ।
 बर्मा  के  साथ  हमारी  अन्तराष्ट्रीय  पर  भूमिगत

 व्यक्तियों  की  गुप्त  गतिविधि
 को

 फ़ेकने  के  लिये  निरन्तर  निगरानी  रखी
 जा  रही है

 कलकत्ता  के  ट्रांसमीटर  में  खराबी

 217.  श्री  सरोज  मुकर्जी
 :  कया  सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (¥)  क्या  कलकत्ता  में  आकाशवाणी  केन्द्र  का  ट्रांसमीटर  उपकरण  काफी  समय  से

 खराबी  के  कारण कुछ
 मिनटों के  fat  अक्सर  बन्द  हो  जाता  यदि  a,  वो
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 एक  अत्यन्त  आधुनिक  तथा  त्रुटि  रहित  उपकरण  लगाने  के  लिये  क्या
 कार्यवाही

 करने  का  विचार

 क्या  कलकत्ता  स्टेशन  का  प्रसारण  बहुत  क्षीण  है  तथा  कितना

 सेवा  के  स्थान  seat  पड़ौसी  देशों  के  केन्द्रों  की  झा वाज़े  सुनाई  देती  हैं  ;  ak

 यदि  तो  कलकत्ता  केन्द्र  सेवा
 में

 प्रसारण  की  तकनीकी  पहलू  को  aes

 करने  तथा  उसे  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  काथंवाहीं  करने  का  विचार  है
 ?

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  सांैप-मंत्री  घ्मवौर  नहीं

 आकाशवाणी  कलकत्ता  के  ट्रॉसपिटिंग  उपकरण  में  कोई  खराबी  नहीं है  ।

 नहीं ।  कलकत्ता  तक  सेवा  के  कार्यक्रम  एक  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमिटर पर

 किये  जाते  है  कौर  इस  ट्रांसमिटर  से  प्रसारित  होने  व।ले  कार्यक्रम  इस  के  प्राथमिक  सेवा

 जिस  में  राज्य  का  alata  भाग  जाता  में  संतोषजनक  रूप  से  सुनाई  देते  बताये

 गये

 प्रशन  नहीं  उठता ।

 Surrender  by  Mizo  Rebels

 218.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 State:

 (a)  whether  the  Mizo  rebels  have  surrendered  unconditionally;

 (b)  the
 number

 and  types  and  weapons  deposited  by  the  rebels  after  their  surrender;

 (c)  the  source  from  which  these  Weapons  Were  ac
 quired  by  the  rebels  and  the  place  and

 the  manufacture  marking  of  the  country;  an

 (d)  Whether  these  Weapons  bear  the  markings  of  Pakistan,  China  and  America  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)  A
 delegation  of  the  underground  Mizo  National  Front  party  held  a  series  of  discussions  with
 the  Union  Home  Secretary.  An  understanding  was  reached  on  the  1st  July,  1976.  In  ac-
 cordance  with  the  signed  documents.

 (i)  The  M.N.F.  delegation  acknowledged  that  Mizoram  is  an  integral  part  of  India  and
 conveyed  to  the  Government  of  India  their  resolve  to  aecept  a  settlement  of  all  problems  in
 Mizoram  within  the  framework  of  the  Constitution  of  India.

 (ii)  In  order  to  bring  about  a  climate  of  understanding  and  an  atmosphere  of  peace  and
 tranquility  in  Mizoram  at  the  earliest,  the  delegation  agreed  to  adjure  violence  and  suspend
 all  activities.

 (iii)  In  furtherance  of  the  above  objectives,  the  underground  delegation  agreed  to  collect
 all  underground  personnel  with  their  arms  and  ammunition  inside  mutually  agreed  camps

 tion  to  the  Government  of  India.
 within  one  month  after  their  establishment  and  also  agreed  to  hand  over  arms  and  ammuni-

 (iv)  The  Government  of  Mizoram  also  decided  to  suspend  operations,  by  the  Security
 forces  for  an  initial  period  of  three  months  with  effect  from  6th  July,  1976.  Such  suspension,
 however,  Would  not  apply  to  operation  against  U.G.  personnel  attempting  to  cross  inter~
 national  border  and  to  the  maintenance  of  law  and

 order.

 (v)  It  Was  agreed  to  continue  the  talks  further.

 (b)  to  (d).  As  envisaged  above,  talks  Would  be  continued  where  modalities  of  implemen-
 tation  of  the  agreement  are  expected  to  be  finalised.
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 लिखित  vac

 Inquiries  into  newsprint  quota  given  to

 219.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2396  on  14th  April,
 1976  regarding  inquiries  into  newsprint  quota  given  to  Hindi  daily  of  Ujjain  and
 State:

 (a)  the  decision  taken  on  report  submitted  by  the  Central  Bureau  of  InveStigation  to  the
 ‘Chief  Controller  of  Imports  and  Exports  regardin  g  allegations  against  the  Hindi  daily

 published  from  Ujjain,  Madhya  Pradesh;

 (b)  whether  the  allegations  against  the  newspaper  have  been  substantiated;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  so  far  against  the  proprietors  of  the  newspaper  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a),  (b)  (c)  The  Central  Bureau  of  Investigation  report  WaS  exa-
 mined  by  Chief  Controllerof  Imports  and  Exports.  As  the  offence  committed  by  the  paper
 ‘Was  regarded  by  him  85  being  of  a  technical  nature,  Chief  Controller  of  Imports  and  Exports
 ~who  is  the  competent  authority  has  closed  the  case  with  a  Warning.

 डाला  इण्डिया  लिमिटेड़  को  नये  टायर  एकक  के  fag  लाइसेंस

 220.  को  व्यालार  रवि  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  डाला  इंडिया  लिमिटेड  को  मोटर  टायर  के  एक  नये  एकक  के  लियें

 लाइसेंस  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  श्राकादवाणी  का  एक  रिले  स्टेशन

 221.  श्री  श्रार०  के०  सिन्हा  :  क्या  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 fa e

 क्या  अवधि  भाषा  के  लिये  आकाशवाणी  का  एक  रिले  स्टेशन  उत्तर

 प्रदेश  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  are

 यदि  तो  कब ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मबीर  नहीं  ।  यह  क्षेत्र

 लखनऊ  रेडियों  स्टेशन  की  प्राथमिक  सेवा  की  परिधी  में  भ्राता  है  जो  अवधि  में  25  मिनट

 के  कार्यक्रम  प्रतिदिन  प्रसारित  करता  है  ।  इलाहाबाद  केन्द्र  थी  अवधि  में  लगभग  20  मिनट

 के  कार्यक्रम  प्रतिदिन  प्रसारित  करता

 प्रश्न  नहीं  उठता

 ऐडम  एट  मिडनाइट  में  तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  पेशा  किया  जाना

 222.  श्री  कार  के०  सिन्हा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि  क्या

 फ्रीडम  एट  मिडनाइटਂ  नामक  पुस्तक  में  तथ्यों  को  इतना  तोड़-सरोज  कर  पेश

 > कै  ?
 किये  जाने  को  देखते  हुए  सरकार  का

 विचार
 उन  का  खंडन  करने  का  |
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 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  होम  :  सरकार  को  मालूम  है  कि

 एट  मिडनाइट  नामक  पुस्तक  में  कुछ  तथ्यों  तोड़-म ts  कर  पेश  किया  गया  है  किन्तु  वह

 स  विषय  में  कोई  सरकारी  खंडन  जारी  करना
 आवश्यक  नहीं  समझती

 ॥

 मद्रास  में  जहरीली  दाराब  के  कारण  मौतें

 223.  श्री  कल्याण  सुन्दरम
 :

 श्री  एम०  एस०  पुरती  :

 श्री  हरो  सिह  :

 थ्री  पी०

 श्री  एन०  ट्  हीरो

 श्री  To  Fo  गोपालन :
 at  एस०  कत्तामुत्तु द

 चौधरी  राम  प्रकाशन

 श्री  एम०
 राम  गोपाल  रेड्डी  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  मद्रास  में  हाल  ही  में  मद्यपान  के  पश्चात्‌  100  से  अधिक  व्यक्ति  मर

 गये  थे  att  अनेक  wa  गम्भीर  रूप  से  बीमार  हो  गये  थेमोर  हस्पताल  में  भर्ती  हुये  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  यदि  तो  के  क्या  परिणाम

 निकले  है ं?

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  एफਂ  एच०  :  तथा

 1976  में  मेथिल  एल कोहल  मिली  हुई  wae  शराब  पीने  के  पश्चात्‌  297  व्यक्ति  अस्पतालों

 में  भर्ती  किये  गये  उन  में  से
 113  की

 मृत्यु  हो

 पुलिस  ने  जांच  पड़ताल  हाथ  में  ले
 ली

 है
 कौर  wa  तक  11  व्यक्तियों को

 गिरफ्तार  किया  गया  है

 अमरीका  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  लिए  यूरेनियम  इंधन  को  सप्लाई

 224.  श्री  वाई०  grat  रेड्डी  :

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र

 श्री  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :

 छा०  सरदार  राय  :

 श्री  त्रिदिव  चोरों  :

 श्री  एन०  ई०  हीरो  :

 थ्रो  wat  सेठी

 श्री  के०  पालता
 :
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 श्री  बीरेन्द्र  सिह  राव
 :

 श्री  एन०  कार  वे कारिया

 थी  हरविन्द  एम०  पटेल

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यद  बताने  की  कृपा  करें  कि

 > bs  | (*)  क्या  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर
 >

 लिये  यूरेनियम  ईधन की  सप्लाई  में

 अमरीका  waar  विलम्ब  किया  था ;

 यदि  तो  इ  विलम्ब  से  परमाणु  बिजली  घर  के  कार्यकरण  पर  क्या  प्रभाव
 + ह  1  य्रौर

 सरकार  ने  इस  बारे
 में  इस  बीच  क्या  कार्यवाही  की  है  ale  उस  के  क्या  परिणाम

 निकले  हैं ?

 wart  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  मंत्री  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 (stteratt  मदिरा  :  तथा  समृद्ध  यूरेनियम  के  निर्वात  के  लिये

 लाइसेंस  देने  से  संबंधित  हमारे  watt  पत्र  पर  की  जाने  वाली  कार्यवाही  में  उन  याचिका ग्र ों  की

 वजह  से  विलम्ब  हु ग्रा है  जो  न्यू विल यर  रेगुलेटरी  कमीशन  जो  कि  लाइसेंस  देने  वाला  एक

 सांविधिक  निकाय  है  अमरीकी  सरकार  की  कार्यपालिका  शाखा  के  श्रंतगंत  नहीं  भ्राता

 दी  गई  भारत  सरकार  अमरीकी  अधिकारियों  के  साथ
 लगातार  सम्पर्क  बनाये हुये

 आधीनता  इस  मामले  परभारे  के  जो  विचार  हैं  वे  न्यूक्लियर  रेगुलेटरी  कमीशन  के  सामने

 mage  के  राज्य  विभाग  तरा  रखे  जा  रहे हैं
 ।  इन  कोशिशों

 का
 नतीजा

 यह  हुआ है  कि  ang

 यूरेनियम  की  जितनी  मात्रा  के  लिये  हम  ने  लाइसेंस  मांगाਂ  उसकी  लगभग  आधी

 मात्रा  के  निर्वात  इजाजत  दे  दी  गई  a  वह  मात्रा  भारत  में  23  जुलाई  1976

 को  प्राप्त  भी  हो  गई  है
 ।  इस  मामले

 में
 निकट  भविष्य में  कोई  कठिनाई  पैदा  नहीं  गी  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  खाद्य  उपाय

 225.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  प्रमुख  खाद्य  उत्पादन  क्या-क्या  हैं  ;

 हिन्दुस्तान लीवर  लिमिटेड  के  एककों  की  वर्ष  1960,  1970  तथा  1975 में  प्रत्येक

 wea  खाद्य  मद  की  अनुज्ञप्त  क्षमता  तथा  प्रतिष्ठापित  क्षमता  क्या  थी  तथा  वास्तविक  उत्पादन

 कितना  हुमा

 (71)  क्या  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  कम्पनी  द्वारा  किन्हीं  खाद्य  वस्तु ग्र ों  का  क्षमता  से

 अधिक  उत्पादन  किया  जा  रहा  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  र

 क्या  किन्हीं  खाद्य  वस्तु ग्र ों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  की  स्थिति  एकाधिकार

 वाली  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 कਂ  श्र
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  do  पी०  :  (

 द्  ALS  (a).  विवरण

 संलग्न  है  ।
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 कम्पनी  द्वारा  इन  वस्तु भ्र ों का  उत्पादन  स्वीकृति  सीमा  के  इन्दर  ही  रहा  है
 ।

 नहीं  ।

 विवरण

 मी०  टनों

 लाइसंस  प्राप्त मे०  हिन्दुस्तान  लीवर लि०  द्वारा

 निर्मित  प्रमख  खाद्य  पदारथ  क्षमता  ered  eer cotrec ee  net  ay

 19690  1970  1975

 oe -_

 शीश  ara  1000  —ame  841  815

 enemy feat  मीटर  पाउडर  [  2621  887  286

 ने  ६1  ॥  कैरे  a
 qt दुर

 4UU

 445*  ed  447  कमला
 मानवयुक्त  दुग्ध  आहार

 cay  मिलके  पाउडर  की  कुल  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  श्रंदेर  ।

 टिप्पणी  हिन्दुस्तान  लीवर  को  शुरू  में  1960  में  frat  2580  मी'०  टन  स्कीम

 face  पाउडर  का  उत्पादन  करने  के  लिए  waits  लाइसेंस  जारी  किया  गया  था  कौर  इस  समय

 उनकी  संशोधित  क्षमता  2621  मी ०  टन  1965  में  fren  मिल्क  पाउडर  को  लाइसेंस  प्राप्त

 क्षमता  के  भीतर  उन्हें  1000  मी ०  टन  शिशु  खाद्य  का  उत्पादन  करनें  की  अनुमति  दी  गई  थी

 1971  में  उन्हें  स्कीम  मिल्क  पाउडर की  कूल  2621  मी ०  टन  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के

 ध्रन्दर  ही  100  मी ०
 टन  दुग्ध  पाउडर  झर  455  मी०  टन  माल्ट युक्त  दुग्ध  खाद्य  का  उत्पादन

 करने की  दे  दी  गई  थी  ।

 कोलगेट  पाभध्रालिव

 226.  श्री  सीमंनांथ  चीजो  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संगठित  क्षेत्र  में  at  1960,  1970
 तथा  1975  में  पथ-फाउंडर  तथा

 टूथ-ब्रश  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ

 शारीरिक  बहु-राष्ट्रीय  कारपोरेशन  कीं  एक  शाखा  कोलगेट  पामश्रालीव  कम्पनी  का

 इस  योग  में  कितना  हिस्सा

 (7)  क्यों  यह  आरोप  लगाया  गया  हैं  कि  कोलगेट  पामश्रांलिंव  द्वारा  सरकार  से  मंजूरी  के

 बिना  की  क्षमता  से  बहुंत  श्राधिंवं  उत्पादन  किया  जाता  रहा  यदि  at  तत्संबंधीਂ

 तथ्य  क्यां  हैं

 कालगेट  पामश्रालिव  कम्पनी  के  नवीनतम  तुलनात् के  अनुसार  इसकी  प्रदत्त

 पूंजी  कितनी  कौर
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 कम्पनी  ने  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितना
 लाभ  कमाया

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  कौर  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 हाल के  पिछले  कुछ  दिनों  में  कोलगेट  के  बारे  में  ऐसा  कोई  भी  श्राप  नहीं  मिला  है  ।

 फिर  भी  पथ-पेस्ट  की  उत्पादन  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  झा  बताया  जाता  है  ।

 31-12-1975  को  कम्पनी  की  चमकता  पूंजी  1,50,000  रु०  थी

 fare  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  श्रीजीत  किया  गया  लाभ  fara  प्रकार  है  :--

 1973  14,341,419  रु०

 1974  15,  3,538  रु०

 1975  8,326,921  रू०

 विवरण

 उत्पादन  (Fro  टनों

 1965*  1970  1975

 ee es  cas  ey  ee  eee  eet  oe  AS  CC  Oa  So

 डीजीपी
 ०

 मास  ड  ०जी  ०टी
 ०

 मास  डी'०जी  od]  ०  मास

 डी०  के  पास  कोलगेट  डी०  के  ara  कालगेट  डी०  के  पास  कोलगेट

 asifag  पामोलिव  पंजी  पित  पामोलिव  पंजीयन  पामोलिव

 एककों  का  एककों  का  ए  का

 योग  योग  योग

 Se  catiientiemmenicimiallt  aetna

 1.  पथ-पेस्ट  3124  1537  4864  2474  A139  2293

 2.  पथ  पाउडर  00  220  488  418  932  707

 पथ-ब्रश
 ee

 उपलब्ध  नहीं
 लि  डल  शाट  RL

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  oat  का  दिया  जाना

 227.  को  श्नरविन्द  एम०  पटल

 श्री  एन०  कार  बे कारिया

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुंठा  करेंगे  कि  :

 197
 राज्य-वां

 र
 स्वतंत्रता  सेनानियों  से  कुल  कितने  आवेदन  पत्न  प्राप्त

 उनमें  से  राज्य-वा रे  कितने  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन  मंजर  की  गई

 वह  1960  की  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।



 Wri  tt
 he ten

 Answers
 ‘Sravana

 20,  1898  (Saka)

 कितने  पत्न  अ्रश्वीकार  me

 र  भ्रावदन-पत्र  स्वीकार  किये  जाने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 गह  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  ए०  :  तथा  (7):  सुचना

 संलग्न  विवरण  में  दी  जाती है  ।  46,941  श्रीचंदन-पत्न जिसमें  राजनैतिक  यातना  का  दावा  किया

 गया  उसके  समर्थन  में  पर्याप्त  लिखित  सबूत  न  होने  के  कारण  दाखिल  दफ्तर  कर  दिये  गये  हैं

 और  31-5-76  को  96  श्रीचंदन  पत्नों की संवीक्षा की  संवीक्षा  के  लिए  लम्बित  पड़े  थे  ।

 योजना  में  निर्धारित  पात्रता  को  शर्तों  को  जब
 ७  पुरा  नहीं  करता  है  तो

 पत्र  स्वीकृत  कर  दिया  जाता  है  ।

 प्रिन्यालय  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  11011/7  6]

 गुजरात  में  श्रल्पसंस्यकों  के  लिए  एक  समिति  का  गठन

 228.  श्री  हरविन्द  एम०  पटेल

 sty  एन०  करार  वे कारिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  हाल  में  गुजरात  राज्य  में  ग्रल्पसंख्यकों  के लिए  एक  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति

 का  गठन  किया  गया

 यदि  तो  समिति के  प्रत्यक्ष  का  नाम  कौर

 समिति  के  निदेश  पद  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शम  :  तथा  :  गुजरात  सरकार

 से  प्राप्त  सुचना  अल्पसंख्यकों  की  एक  उच्च  शक्ति  समिति  जिसका  सितम्बर  1974  में

 गठन  किया  गया  था  28  1976  को  गठन  किया  गया  ।  श्रीਂ  मोहम्मद  हसन  गोलंदाज

 )  इस  समिति  के  अध्यक्ष  समिति  के  निदेश  पद  निम्नलिखित  हैं  ——

 (1)  गुजरात  में  उन  अल्पसंख्यकों  की  सदस्यों  का  परखना  जिनके  लिये  कोई  अन्य

 विशेष  समितियां  are  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 (2)  भ्रल्पसंख्यकों  के  भ्र धि कारों  की  सुरक्षा  के  लिए  उपाय  निकालना  तथा  उनकी

 शिक्षक  तथा  श्राथिक  दशा  में  सुधार  के  लिये  उपायों  पर  सरकार

 को  सलाह  देना  |

 भतीजे  सैनिकों  का  पुनर्वास

 229.  थ्री  हरी  सिंह  :  क्या  रक्षा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 कया  अप्रैल  1976  में  रक्षा  मंत्री  ने  भूतपूर्व  उनकी  विधवाओं
 तथा  बच्चों  के

 पुनर्वास  के  लिए  मुख्य  मंत्रियों  से  श्रतुरोध  किया  कौर

 यदि  तो  उत  पर  मुख्य  मंत्रियों  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जब  बी०  पटनायक )  (#)  जो

 wer  मंत्रियों  ने  अश्वासन  दिया  कि  भूतपूर्व  विधानों  कौर  बच्चों

 के  पुनर्वास  से  सम्बन्धित  कार्य  पर  सभी  ध्यान  कौर  भ्र प्रता  दी  जाएगी

 गुजरात  के  लाइसेंसों  के  लिए  लम्बित  श्रावित  पत्र

 230.  Al  डी०  डी०  देसाई  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  हेतु  लेने  सम्बन्धीਂ  कोई

 श्वा वदन  पत्र  इस  समय  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़े  कौर

 @)  यदि  at,  तो  कितने  और  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  श्र  31-7-7

 तक  गुजरात  के  लिए  प्राप्त  औद्योगिक  लाइसेंस  के  आवेदन  पत्तों  में  से  84  आवेदन  पत्र  अनिर्णीत हैं  ।

 agta}irx  लाइसेंस  कै  ग्रा वेदन  पत्रों  पर  निर्णय  करते  समय  अवस्थापना  कच्चे  माल

 जानकारी  अधिष्ठापित  क्षमता  wife  की  उपलब्धता  जती  विभिन्न  बातों  को  ध्यान  में  रखा

 जाता  श्रनिर्गीत  आवेदनों  को  यथाशीघ्र  निपटाने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्र  हारा  विद्युत  उत्पादित  करने  वाले  संयंत्रों  को  aaa  नियंत्रण  में  लेना

 231.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  ऊर्जा  समस्या  सम्बन्धी  विश्व  बैंकर  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  में  यह

 सुझाव  fear  war  हूं  फि  केन्द्रीय  सरकार  विद्युत  उत्पादित  करने  वाली  सभी  संयंत्रों  को  अपने  नियंत्रण

 में  लेले  are  रा  बिजली  बोर्डों  के  पास  वितरण  का  काम  ही  रहने  दिया  जाये  ;  atk

 धि  तो  इस  पर  सरदार  को  व्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  उष्ण  चन्द्र  :  भारत  के  ऊर्जा  क्षेत्र  के  बारे  में  विश्व  बैंक  द्वारा

 1975-4  प्रकाशित  की  गई  पुस्तक  get  बातों  के  विद्युत  उत्पादनਂ  करने  भ्र ौर  बडी

 साबा  में  इसकीਂ
 सप्लाई

 मारने  का  उत्तरशधित्व  केवल केन्द्र  को  सौंपे  जाने  सम्बन्धी था  ठे वा इयों  का

 किया  गया  है ह  |  उक्त  पुस्तक  में  यह  सुझाव  नहीं  दिया  गया हूँ  कि  केवलਂ  केन्द्रीय  उत्पादन  की  ar
 नीति  भ्र पना यी  जानी  चाहि  ।

 बिजली  उत्पादन  के  लिये  राज्यों  द्वारा  निप  जाने  वाले  प्रयत्नों  के
 पूरक  प्रयत्नों  के

 रूप  में  सरकार  केन्द्रीय  भूमिका  का  निर्वाह  करती  है  ।

 प्रारुप  पाँचवीं  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  का  पुत्री क्षण

 232.  श्री  डी०  डी०  देसाई

 st  uta  सेंडी

 श्री  महेन्द्र  सिह  गिल

 क्या  योजना  मंत्री  «६  बताने  की  कफा  करेंग  कि :

 क्या  योजना  aa  पांचवी  योजना  के  प्रारूप  में  feather  लक्ष्यों  का  पुनरीक्षण
 कर  रहा  है
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 यदि  तो  क्या  रि  भिन्न  उत्पादनों  के  लिपे
 नपे  तथा  वास्तविक  लक्ष्य  निर्धारित

 faa  a  कौर

 तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एंकर  (f)  कौर  आजकल  पांचवीं

 योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  का  काम  किया  जा  रहा  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  प्राप्त  उत्पादन

 स्तरों  अरार  निर्मित  क्षमताञ्रों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  are  योजना  को  बाकी  अवधि  में  सम्भावनाओं

 के  वास्तविक  विश्लेषणों  के  आधार  पर  उत्पादन  लक्ष्यों  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  हू  ।

 हैदराबाद  में  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलना

 233.  श्री  के०  सुर्य  नारायण  क्या  सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें

 कि ः

 )  क्या  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  के  दौरान  हैदराबाद  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  खोलने

 का  fury  किया  है  are

 यदि  तो  उक्त  केन्द्र  किसि  तारीख  तक  खोल दया  जाएगा
 ?

 (a)  हीं  ए सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  घर्मवीर  :

 दूरदर्शन  ट्रांसमिटर  ईदराबाद  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 1977  के  मध्य  में  ।

 तापीपट्लीगडम  में  त्यक्त  हवाई  पट्टी

 234.  श्री  के०  सुर्य नारायण  :
 क्या  रक्षा  मंत्री

 ae  बताने  की कपा  करेंगे  कि

 क्या  arise  प्रदेश  सरकार  ने  तापीपल्लीगुडम!में  त्यक्त  हवाई  पट्टी  में  बेघरबार

 लोगों  को  भूमि  भ्रावन्टित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  कही  आर

 यदि  तो  उस
 पर  सरकार  ने  क्यो  निर्णय  लिपा  है  ?  अ

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  to  बी०
 :  (3)  जी  तपापीपल्लीगुडमु

 में  त्यक्त  हुवा ई  ०७  वाले  क्षेत्र  कों  उनको  arden  के  लिये  जिनका  इस  पर  श्रप्राधिकत  कब्ज़ा

 पूरा  भ्रमणा  srifacee  रूप  मुक्त  करने  के  लिये  राज्य  सरबर  से  प्रतिरोध  प्राप्त  हुआ  था  ।

 भूमि  के  बाजार  मलय  के  भुगतान  पर  पूर्णतया  बिक्री  के  अधार  पर  सारे  हवाई

 श्रेडेड  की  सरवर  को  पेशकश  की  गई  हू  ।  नके  उत्तर  क  प्रतीक्षा  हूँ  0 |

 पाँचवीं  योजना  सें  नई  विद्युत  परियोजना

 235.
 sit

 के ०  सत्यनारायण  व्यय  ऊर्जा  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा

 भेजना  में  अनेक  नई
 1

 क दी  है  विद्युत  पश्थोजनायें  प्रारम्भ  करने  का  अनुमोदन (a1)  क्या  पांचवीं  य  1Q

 किया  गया  है  ;  शौर
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 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  इन  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  सूत्रों
 में  उपयंत्री  (sto  सिद्धेश्वर

 gi

 पांचवी  योजना  में  चालू  किये  जाने  के  लिपे  स्व  क्ति
 ०.

 वियत  परिपोजनाप्रों  को

 उल्लेख  उपाबंध  में  fear  गया  है

 रि

 ि लाली

 क्रम  योजना  का  नाम  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 संख्या

 गुप्ता

 का
 (  ना  )  कई  ताप  विद्युत्‌  केन्द्र  का

 विस्तार
 क  2X  200

 बानकंवोरी  ताप-विद्युत्  केन्द्र  च  3X  200

 2.
 महा  राष्ट्र

 (31)  नासिक  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  विस्तार  चरण--दो  1X  210

 भुसावल  ताप-विद्युत्  केन्द्र  का  विस्तार  1X  210

 ै  2%  210 चन्द्रपुर  ताप-विद्युत्‌  केन्द्र
 चरण--एक

 3.  बिहार

 पतरातू  तार-विद्युत  sex  का  विस्तार  चरण--चार  2X110

 4,  क़सम

 id  . बोंगाईगांव  ताए-विद्युत्‌  केन्द्र  2X60

 जल  विद्युत्‌

 5.  केरल
 ~

 इडुक्की  चरण---तीन  e  फेकन  संशोधन

 योज नौ

 तमिलनाडु

 अपर  प्रकार  1X  20

 7.  उड़ीसा

 ग्लेयर  कोलाज  3X  80
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 236.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :
 क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  व्यवस्था यों  विभिन्न  शोध  पा

 आधिक  कौर  वाणिज्यिक  सेवाओं  ate  erat  में  तथा  राष्ट्रीय  स्प  व्यवस्था

 में  उत्पादन  गतिविधियों  में  कम्प्यूटर  लगाने  के  लिये  क्या  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  ;  कौर

 क्या  कम्प्यूटर  के  मोटे  ate  बरीक  पुर्जे  बनाने  गौर  उनके  रदर्वाव  में  भारत

 ने  पर्याप्त  श्रीमती  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  है
 ?

 प्रधान  मत्रोबोजना  परमाणु  Hat  caters  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 ईश्ीमती  इन्विरां  गाँधी )  इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  पर  ag  जिम्मेदारी  है  कि  वह  श्रमिक लित ों

 car  wear  इलेक्ट्रानिकी  आंकड़ा  संपादन  उपस्करों  प्रोसेसिंग

 के  सम्बन्ध  में  देश  के  सभी  प्रयोगकर्ताओं  की  श्रावश्यकतास्ों  को  सम्बन्धित  करे  ।

 सरकार  ने  5  लाख  रुपये  से  ऊपर  के  मूल्य  वाले  श्रभिकलिवों  )
 को  wag  करने  के

 सम्बन्ध  में  उस  कार्यविधि  को  at  ग्रतुमोदन  प्रदान  कर  दिया
 हैं

 जिसके
 नता

 र  इलैक्ट्रानिक

 विभाग  पर  ag  जिम्मेदारी  डाली  गई  है  fa  aa  उन  क्षेत्रों  का  fase TT  इन  म  tay  का

 प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ;  विशिष्ट  अ्रतुमयोगों  के  लिये  ब्रा धात  मिर  जाते
 वा

 श्रभिकलितों

 )  के  विषय  में  सम्बन्धित  प्रयोगकर्ता  के  सदियों 1  से  विशिव्टयां  तता  करे
 ;  प्रतियोगिता

 मलक  निविदा  प्रधामंत्री  करे  ;  तथा  आयात  की  जाने  वालीਂ  प्रणाली  के  सम्बन्ध  महाजन

 के  साथ  श्रां न्पम  अनुमोदन  प्रदान  कारे  ।  ग्रे नमो दन  प्रदान  करने  को  वार्पाविधि

 का  ब्यौरा  इलेक्ट्रानिक  विभाग  के  वब  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  के  प्रत्यायन  9  के  खण्ड

 2  में  दियो  गया है  ।  यदि  रायात  किये  जाने  वाले  arena  का  यूनिट  मला  व

 5  लाख  लाख  रुपयों  से  कम  हैं  तो  भी  विभाग
 द्वार

 उन्हें  पुबकू-ायकू  ा  निल के  आघार  पर

 aTAT  प्रदान  को  जाती है
 ।  किन्तु  इत  प्रकार  के  साधनों

 में  वा
 धिक  Wa zA  फे  श्राप  के

 खण्ड  2  में  दीਂ  गई  क्रिया ४
 कार्याऩ्वित

 र
 से  पड़ता  ।  सरकारो  विचार  जिन  प्रणालियों

 को  स्वदेशी  रातों  से  प्राप्त  कश्ते  हैं  Sa  सम्बन्ध  में  भो  इलेक्ट्रानिकी  विसात  sit  जिसपे  तथा
 a)

 उनकी  खरीद  के  बारे  में  अपनी  श्रीमती  प्रदान  व  ।  है  ।  श्रमिफलितों  को  चाह  स्वदेशी  स्रोत  से

 प्राप्त  fear  जाय  weal  wears  करके  इन  हो  मामलों  में  विचार  wey  समय

 विभाग  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करता है
 कि  समकालीन  ait  से  उनका  सामाजिक

 तथा  श्रमिक Tara  क्या  पड़ेंगी  ।  अश् चित लित  के
 सम्बन्ध  में  जिन  क्षेत्र  को  प्राथमिकता

 1975-76  के  वार्षिक प्रदान  की
 गई  है  उनकी  विस्तृत  gal  इल  वानिकी  विभाग  के  ad

 श्रतिवदन के  अध्याय के  9  खण्ड  2  में  दी  गई  है  ।

 ware  श्रमिक लित ों  तथा  छोटो  श्रमिक लित

 प्रणालियों  एवं  कुछ  उपान्त  उपस्करों  (Hwa)  क  sas  ही  निर्मित  करने  के  ब्य  में

 पहले  ही  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ।  इस  क्षमता  में  बड़ी  तेजी  से  प्रगति  हो  रही है  ।  अभिकलित्र

 से  सम्बंधित  यंत्र दाम प्री  तथा  पहनकर  सामग्री  का  विकास  करने

 तथा  उनके  रव  रखा  की  क्षमता  भी  देश  के  विभिन्न  अंचलों में  प्रतिष्ठापित  की  जा  hie,  तथा
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 =  काल

 इस  प्रकार  की  क्षमता  में
 इलैक्ट्रानिकी

 erat  को  प्रौद्योगिक  विभास  परिषद्‌  से  प्राप्त  विकास

 झनुदानो  की  सहायता  से  वृद्धि  की
 जा  रही  इल  ट्रॉनिक

 विभाग  कें  अधीन  श्रभिकलित

 sperm  निगम  नीमवा  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्र  के  गठित  जाने  के  फ न

 यंत्र  समग्री  के  रख  रखाव  के  सम्बन्ध  में  भी  देश  की  क्षमता  काफी  हद  at
 oy

 बढ़  जाएगी ॥

 इस  fra  पर  रंभी
 माथा  तांते  के  अनुरक्षण  की  जिम्मेदारी  है  { |

 विदेशों  में  भारतीय  वैज्ञानिक

 237.  चौघरी  नीति राज  fag  :

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी
 :

 श्री  समर  मुकर्जी  :

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  oe

 क्या  योजना  '  मं  ी  यह  बताने की  छपा  करेंगे  कि  :

 (3)  विदेशों  में  भोगरतींय  वैज्ञानिकों  के  स्वदेश  न  लौटने  के  क्या  धारण  हैं  sate

 इसे  रंम्बन्ध में  सरका र  ने
 क्या  कार्यवाही की  है

 ?

 योजना
 राज्य  मंत्री

 शंकर
 उनके  वापस  ने  के

 स्पष्ट  कारण  ज्ञात

 नहीं  फिर  यह  विश्वास  किया  जाता है
 कि  अच्छी  रोजगार  की  ब्यावरा थिक

 ज्यादा  वेतन  ्  च्  स्तर  का  रहन  सहन  आदि  मुख्य  कारण  हो  सकते हैं  ।

 भारत  सरकार  विदेशों  से
 भारतीय  इं  चिकित्सा कां  she

 की  वापसी  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिये  समय  समय  पर  विभिन्न  कदम  उठातीं  at  रही  है  ।

 ररक ९  द्वारा  किये  गये  उपायों  की  सचों  संलग्न  है  ।

 विवरण

 (=)  राष्ट्रीय  रजिस्ट्रर  का  एक  विशेष  अनुभाग  भारतीयਂ  अनुभाग  विदेशों  में  रहने  वालें

 भारतीय  वैज्ञानिकों  आर
 प्रौद्योगिकोविदों

 का  पंजीकरण  करने
 के

 लाया  जाता  है  ।  निर्धारित

 निदेशकों  के  रूप  में  भारत  सरकार के  समस्त  राज्य  संघीय  एंव  राज्य

 लोक  सेवा  विश्वविद्यालयों  सरकारी  उद्योगों  और  बड़े  निजी  प्रतिष्ठानों  में  उनके  विवरण

 प्रसारित  किये  जाते  हैं  ।  ऐसे  कार्मिकों  के  विवरण  वैज्ञानिकों  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌

 एस०  भाई  की  मासिक  पत्निका  टौैकतीकलਂ  मन  पावर

 में  प्रकाशित  fea  जाते  इस  पत्नि  की  प्रतियां  तीन  हजार  संगठनों  को  निशुल्क  वितरित  की

 जातों

 संघीय  लोक  सेवा  आयोग  और  बहुत  से  राज्य  लोक  सेवा  आयोग

 इस  बात  पर  सहमत  हो  गये  हैं  कि  राष्ट्रीय  रजिस्ट्रर  के  प्रवासी  भारतीय  अनुभाग
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 में  जिन  प्रत्याशियों  के  विवरण  को  उनके  द्वारा  विज्ञापित  पदों  के  fea  सपना

 के  प्रत्याशियों के  रूप  में  माना  जायेंगी

 किसी  कार्य  के  लिये  बगैर  किसीਂ  आश्वासन  के  विदेशों  से  लौटने  ay  उ  च्चथोग्यता

 प्राप्त  भारतीय  वैज्ञानिकों  कौर  कार्मिकों  को  सी०  एस०  श्राई०  कार  द्वारा  संचालित

 बेज्ञानिक्र-पूल  में  भ्रश्थाई  रोजगार  दिया  जाता

 मान्यता
 प्राप्त  वैज्ञानिक

 संस्थानों
 में  झधिसंख्यक  पदों का  निर्माण  किया जा  सकता है

 जिन  पर  विदेशों  में  अध्ययनरत  या  कार्यरत  वैज्ञानिकों  में  से  कुछ  को  विलम्ब  अस्थाई

 नियुक्तियां  प्रदान  की  जा  सकती  हैं  ।

 विदेशों  की  उत्पादन  एककों  में काय रत  भारतीय

 रिकी  वादों  ate  इंजीनियरों  को  भारत  वापिस  खाने  ate  यहां  अपने  उद्योग  विशेषकर  जिस  क्षेत्र  की

 उत्पादन  प्रौद्योगिकों  में  उन्होंने  कौशल  प्राप्त  किया  है  उस  क्षेत्र  में  उद्योग  प्रारम्भ  करने  की

 दिशा  में  उन  को  श्रा्काषिक  करने  के  लिये  योजनाਂ  स्वीकृत  की  गई  है

 सी०  एस०  भाई  कार  ने  सहायकਂ  कौर

 वैज्ञानिकों  नियुक्त  करने  के  लिये  एक  योजना  प्रारम्भ  को  जिसमें  प्रवासी  भारतीय  वैज्ञानिकों

 को  जो  थोड़े  wea  के  लिये  भारत  श्रमण  पर  att  हैं  सी०  एस०  भाई  कार  संगठन  में

 नियुक्ति  प्रदान  की
 जा

 सकती  है  विशेषकर  उन
 मामलों  में  जहां

 उनकी
 योग्यतायें  संगठन  से

 मेल  खाती

 विश्वविद्यालय  अनुदान  शभ्रायोग  ने  एक  योजना  का  श्रीगणेश  किया  है  जिसमें

 प्रवासी  भारतीय  छात्रों  को  उनके  सेबेटिकल  अवकाश  के  दौरान  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में

 अल्पावधि  नियुक्तियां  प्रदान  की  जा  सारे  हूँ  ।

 विशिष्ट  योग्यता  प्राप्त  वैज्ञानिकों  की  भारत  वापसी  शौर  स्थाई  रूप  से  यहां

 उनको  बसाना  प्रोत्साहित  करने के  लिये यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  ऐसे  वैज्ञानिक  जब  विदेशों

 से  लौटेंगे  उनको  पचास  हजार  रुपये  कीमत  तक  व्यावसायिक  वैज्ञानिक  उपस्कर  कौर  उपकरण

 नयें  या  पुराने  प्रयोग  किये  हुये  mare  करने  की  ग्राम  प्रदान  को  जायेगी  बशर्तें  कि

 संबंधित  वैज्ञानिक  दो  वर्षों  से  विदेश  में  रह  रहा  श्रायातित  उपकरणों  का  प्रयोग  उसके

 द्वारा  भारत  में
 किया  वैज्ञानिक  की  विदेश

 में  कमाई  गई  अपनी  विदेशी  मुद्रा से

 उपकरण  खरीदा  गया

 ऊर्जा  नीति

 238.  चौधरी  नीति राज  सिंह  :  मंत्रो यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सौराष्ट्र  पौर  कलकत्ता  में  तट  दूर  तेल  प्राप्त  करने  में

 रहने  का  हमारी  ऊर्जा  नीति  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ;  श्र
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 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है ं?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धपुर  कौर  देश  की  वर्तमान

 ऊर्जा  नीति  सुनिश्चित  तेल  भंडारों  पर  आधारित  हैदर  इसमें  इन  संभावनायें  को  आघार

 नहीं  बनाया  गया  है  कि  जहां-जहां  तेल  के  बारे  में  खोज  की  जा  रही  है  वहां  तेल  मिलेगा  ॥

 ar  उपयुक्त  नयी  परिस्थितियां  विकल्प  समने  जायेंगे  उनको  ध्यान  में  रखकर

 इस  होती  पर  समय-समय  पर  पुनर्विचार  fear  जायगा  |

 कम्प्यूटर  लगाना

 239.  श्री  पो०  गंगा  रेड्डी क्या  इलेक्ट्रॉनिक  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  में  टेलीविजन  के  पुर्जों  घौर  भ्रमित  कमी

 करने  का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  इसका  टेलीविजन  सेटों  के  फुटकर  मूल्यों  पर  कहां  प्रभाव

 ?

 प्रवान  योजना  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  अंतरिक्ष  मंत्री

 मदिरा  भारत  इलेक्ट्रानिकी  लिमिटेड  ई०  दूरदर्शन के  लिये  दो  प्रकार

 के  संघटक  पुर्जे  बनाते  (i)  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूब  तथा  (॥)  श्रघंचालक

 युक्तियां  ।  जहाँ  तक  दूरदर्शन  पिक्चर  ट्यूबों  का  संबंध  भारत  इलेक्ट्रानिकी

 लिमिटेड  द्वारा  इनके  मूल्यों  में  1  1976  से  कमी  की  घोषणा  किये  जाने  बाद

 इनका  मूल्य  565  रु०  से  घटाकर  465  रु०  कर  दिया  गया  ate  art  कोई  कमी

 नहीं  को  गई  है  ।  we aay  युक्तियों  के  मामले  भारत  इलेक्ट्रानिकी

 ने  हाल  में  कुल  10  प्रतिशत  को  कमी  को  किन्तु  यह  कमी  पुथल-पथी  युक्तियों

 कालिया  ही  है  ।

 चूंकि  इस  प्रकार  की  प्थकू  पथ  श्रधेचालक  युक्तियां  मूल्य
 की  दृष्टि  से  किसी  दूरदर्शन  सेट  में  लगने  वालें  कुलਂ  संघटक  पुर्जों  के  मुकाबले  बहुत  कम  मात्रा

 में  प्रयुक्त  की  जाती  अतः  इनके  मूल्यों  में  की  गई  इस  कमी  का  दूरदर्शन  सेटों  के  फूटकर

 मूल्य  पर  कोई  महत्वपूर्ण  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं

 श्रीराम  में  कागज  परियोजनाओं के  लिये  ईरान  से  सहायता

 240.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा |  करेंगे

 ट्

 क्या  ईरान  श्रीराम  में  कागज  परियोजनाओं
 के

 लिये  सहायता  देने  को  सहमत  हो

 द  ?  कौर

 यदि
 तो  कितनी  धनराशि  की  पेशकश  at

 गई  है  तथा  तत्संबंधी  शर्ते

 कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 बी०

 पी०  :  कौर  ईरान  ने

 क़सम  में  नौगांव  कौर  कछार  कागज  संयंत्रों  को  स्थापना  करने  के  लिये  सहायता  देने  में  रुचि

 दिखाई  hi  यह  मामला  अभी  तक  इसके  लिये  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी  जाये  तथा

 उसकी
 शर्तें  क्या  हों  उस  अवस्था  तक  नहीं  पहुंच  सका  है  ।
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 faqs  क्षेत्रों  में  प्राइस-पत्र  के  लिए  श्रीचंदन-पत्रों  का  रह  किया  जाना

 241.  श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :

 थी  एस०  एस०  बनर्जी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  आशय-पत्तों  के  लिये  सब  श्रावेदन  पत्र  लाइसेंसिंग  समिति

 हारा  हाल  ही  में  we कर  दिये  गये  थे  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं ;

 ~
 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  नय  कररा  शय-पत्र  जारीਂ  किये  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  राज्यवार  उनकी  संख्या  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता

 ste  1975  तथा  जनवरी  से  1976  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लियें

 जारी  किये  गये  प्रायः-पत्तों  कौर  लाइसेंसों  की  राज्यवार  अलग-अलग  संख्या  बताने  वाला  एक  fyacy

 संलग्न

 वर्ष  1975  शर  जनवरी  से  1976  के  दौरान  पिछड़े  क्षेत्रों  को  जारी  किये  गये

 मध्य-पत्तों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  राज्यवार  अलग-प्रलय  संख्या  बताने  वाला  विवरण  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1975
 कॉ

 1976  से

 अझशयन्पत्र  प्रौद्योगिक  प्रायः-पत्र
 भ्ौद्योगि

 नक

 लाइसेंस  लाइट्स
 ्

 श्रान्त  प्रदेश  19  15  10

 शख़्सयात  ary  1 निकोबार  द्वीप  समुद्र

 1  2 झा साम

 fag  4  2

 दादरा  प्रौढ़
 नगर  हवेली  1

 दमन  कौर दिव

 21  17 गुजरात

 हरियाणा  10
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 1  4

 ललित  a

 हिमाचल  प्रदेश  कं

 जम्मू  कौर  काश मीर

 कर्नाटक  25  16

 केरलਂ  15

 मथ्य  प्रदेश  28  23

 महा  राष्ट्र  30  26  10

 मणिपुर

 मेघालय

 नागालैंड

 उड़ीसा  11

 पॉंडिचेरी

 13 पंजाब

 राजस्थान  14

 तमिलनाडु  24  40

 त्रिपुरा

 25  18 उत्तर  प्रदेश  3

 21 पश्चिम  बंगाल  12  5  4

 Nee  Ae  ee  ge  MAND  Ae  NE  (SUG  RSNA  Ani  NG  PNP

 याग
 spear

 201  27216  85
 os ना

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  क्षमता  का  उपयोग

 242.  श्री  एस०  कार  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975-76  ate  चालू  वब  की  प्रथम  तिमाही  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 में  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया

 उपयुक्त  भ्र वधि  में  माता  अथवा  मूल्यवान  कितना  वास्तविक  उत्पादन

 (7)  देश  की  तथा  निर्यात  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  अ्रलग-झलगਂ  कितनी  क्षमता  का

 उपयोग  किया  ग्रोवर

 उपयुक्त  दोनों  मांगों  के  बोरे में  बुक  किये  गये  क्रयादेशों की  अद्यतन  स्थिति  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  टी०  ए०  :  (#)  1975-76  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 लिमिटेड  के  संयंत्रों  में  क्षमता  का  उपयोग  कुल  मिलाकर  85  प्रतिशत  के  लगभग
 हुआ

 जबकि  चालू

 वर्ष  की  पहली  तिमाही  में  लगभग  82  प्रतिशत  क्षमता  का  हुआ  था  ।
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 1975-76  में  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  3435  मेगावाट  के  थमते  भ्र ौर

 हाइड्रो  सेट  पुरे  किये  ।  पण्यावते  का  मूल्य  414.  5  करोड़  रुपये  था  ।

 1976-77  की  पहली  तिमाही  में  पण्यावतं  का  मूल्य  75.  6  करोड़  रुपये  था  ।

 निर्यात  के  लिए  उपयोग  में  लाई  गई  क्षमता  कुल  क्षमता  के  3  प्रतिशत से  4  प्रतिशत

 के  लगभग  है  ।  क्षमता  का  बाकी  उपयोग  देश  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  किया  गी  था  ।

 1976  के  तरंत  तक  निर्माण  के  लिए  लम्बित  बकाया  काडर  865  करोड़  रुपये

 के  जिमें  से  50  करोड़  रुपये  के  ose  निर्वात  के  लिए  हैं  ।

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  क्षमता  का  उपयोग

 243.  श्री  एस०  कार  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दौरान MUNG तरो  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  at  1975-76  के  तथा  चालू वर्ष  की

 अहम  तिमाही  में  क्षमता  का  कितना  उपयोग

 उक्त  अ्रवधियों  में  कितना-कितना  मात्रा  में  अथवा  कितने-कितने  मूल्य  का  वास्तविक

 उत्पादन

 देश  की  आ्रांतरिक  मांग  निर्यात  को  पुरा  करने  के  लिए  पूरक-पुथल  कितनी-कितनी

 क्षमता  का  उपयोग  किया  तौर

 मां  |  NY  था  निर्यात  संबंधी  स्थिति  क्या  है  ? इत  समय  देश  की  आंतरिक

 उद्योग  मंत्री  ठी०  ए०  :  भारी  इंजोनियरी  निगम  के  तीन  संयंत्रों  में

 1975-76  त्या  चालू
 ar क as  प्रम  तिमाही  में  अधिष्ठापित  क्षमता  का  उपयोग  निम्न  प्रकार  gat

 1975-76  1976

 शुभ  THo  बी०  पी०  57  प्रतिशत  64  प्रतिशत

 कूच  एम०  zYo  To  52.6  प्रतिशत  57.7  प्रतिशत

 एफ ०  Tho  पी०  :--

 गय रन  फाउंड्री  कि  30  प्रतिशत  31  प्रतिशत

 फाउंड्री  34  प्रतिशत  35  प्रतिशत

 फौज  शॉप  45  प्रतिशत  49  प्रतिशत

 1975-76  शर  चालू  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  में  पण्यावर्त  का  मूल्य  87.37

 करोड़  रुपये  कौर  15.70  करोड़  रुपये  था
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 क्षमता  का  उपयोग  लगभग  पुत्र  रूप  से  देश  की  मांग  पुरी  करने  के
 लिए  किया  गया

 1975-76  की  अवधि  में  केवल  3,720  रुपये  के  मूल्य  का  निर्वात  किया  गधा  था ।  आगामी

 वर्षों  में  निर्वात  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  की  ara

 अ्रांतरिक  क्रत्ादेशों  श्र  निर्वात-क्रवादेशा  का  मूल्य  209.  29  करोड़  रुपये

 करोड़  रुपये  हैं  ।

 उत्तरी  क्षत्र  बिजली  ब्रोड  की  बैठक

 244.  श्री  Fo  एम०  मधुकर  ः  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पक

 क्या  उत्तरों  क्षेत्र  बिजली  ats  के  अध्यक्ष  एवं  सदस्यों  की  6  1976  को  दिल्‍ली

 जों  एक  बैठक  हुई

 यदि  तो  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  कौर

 उसमें  क्या  निर्णय  लिये  गये  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Sito  सिद्धेश्वर  ही  ।

 wear  व्यक्तियों  के  साथ  निम्नलिखित  व्यक्तियों  ने  बैठक  में  भाग  लिया  था

 बोड़े  के  सदस्य  :

 1  को  बी०  अ्रार्‌०  दिल्‍ली  नगर  निगंदे--धायल

 2  को  एस०  एस०  (Tro  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 3  श्री  जोरा  सिंह  पंजाब  राज्य  बिजली  ats

 ati  एच०  वा०  गोस्वामी  हरियाणा  राज्य  बिजली  बोड़ें

 श्री  एस०  सो०  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोले

 ि, ८: है  Go  पी०  भाखड़ा  प्रबंध  बो

 दो  नरेश  राजस्थान  राज्य  बिजली  ats

 8  ८. है ९  ज०  सी०  परमाणु  fara  प्राधिकरण

 9  को  एल०  अ्रार्‌०  महा  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 10  को  पी०  एन०  उत्तरी  क्षेत्र  बिजली  करो़ड

 संघटक  संगठनों  के  तकनीकी  सदस्य

 1.  को  सोहन  तकनीकी  पंजाब  राज्य  बिजली  ate

 2  .  श्री  ए०  सदस्य  ,  हरियाणा  राज्य  बिजली  जोड़ें

 3  .  हों ए०  एन०  सदस्य  ,  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोड़े

 4  को  डब्ल्यू०  एफ०  सदस्य  (faaq)  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बिजली  ats
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 5  को  दी  °  एस०  सदस्य  (faaq)  भाखड़ा  प्रबंध  ae

 6  sty  पृथ्वी  सदस्य
 ,  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोले

 7  श्री  एन०  एस०  महा  दिल्‍ली  feta  प्रदाय  संस्थान

 बैठक  में  लिये  गये  महत्वपूर्ण  निर्णय  निम्नलिखित  थे

 (1)  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इसे  क्षेत्र  की  विद्युत्‌  प्रणाली  में  कुछ  दिनों  बिल्कुल  प्रातः

 काल के  समय  के  दौरा
 ्  mame

 उच्च  श्रावस्ती  संबंधी  समस्याओं  के  श्रध्ययन  के  लिए

 बनाई  गई  समिति  की  सिफारिशों  की  भली-भांति  श्राउमाइश  की  जाये  ।

 (2)  उत्तरी  क्षेत्र  में  आवर्ती  का  माप  लेने  के  प्रयोजन  के  लिए  भाखड़ा  के
 मीटरों  को

 आघार  रूप  माना  जाये  ।

 (3)  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  संघटक  ate  शादी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्र  दवारा

 वांछित  ऑ्राघार  सामग्री  प्रति  घंटा  देंगे  |

 (4)  क्षेत्र  की  उत्पादन  स्कीमों  झर  अन्तर्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  को  शीघ्र

 पुरा  करेने  का  महत्व  स्वीकार  किया  गया  |

 (5)  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  भ्रंत्राज्यीय  पारेषण  लाइनों  का  fSraat-foraat  भाग

 जिस-जिन  राज्यों  में  हूं  उतने-उतने  भाग  के  रख-रखाव  का  खरच  वे  राज्य  ही  उठाएं  |

 Reservation  of  posts  for  backward  classes

 245.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  considéring  any  proposal for  making  reservation  of  posts
 for  people  belonging  to  backward  classes  similer  10  that  mede  fcr  Scheduled  Castes  erd
 Scheduled  Tribes ;  and

 (0)  if  so,  the  outline  thereof  ard  the  date  frcm  which  Goverr  ment  prcpose  to  enforce.
 it

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Personnel &  Administrative
 Reforms  (Shri  Om  Mehta):  (a)  No;  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 मान्यताप्राप्त  यूनियनों  किरनों
 के

 रियों  को  रथ  aT  से
 छट

 246.  श्री  रामावतार  दश स्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 wat
 सरकार  ने  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों

 के  qa-gftay  को

 से  छूट
 दी  ae

 क्या  ऐसी  सुविधा  मुख्यालय/शाखा  यूनियन/एसोसियेशन्स,  दोनो  को  ही  दी  गई  है

 अ्रथवा  केवल  मुख्यालयों  के  qa-artzat  को  ही  ?

 कामिक  प्र  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मस  तथा  (a)

 जी  श्रीमान्‌  ।

 76



 11  1976  लिखित  sat

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारियों  को  संयुक्त  परामशंदात्री  व्यवस्था
 (toa)  TA  )

 को  राष्टीय  परिषद  में  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किय  गया  था  किं  मान्यता  प्राप्त

 एसो सिये पूरियों  के  विधान  में  यार  एमा बित  म  ब्य  कार्यकारी  अथवा  महासचिव  को  या  जहां

 मूख्य  कार्यकारी  को  विशिष्ट  रूप  से  व्याख्या  नही  की  गई  है  वहां  यथासंभव  महासचिव  को

 के  मुख्यालयों  ग्रीवा  उसके  नियंत्रणाधीन  feat  अन्य  कार्यालय  में  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  है  ।

 झा धिक  घौर  सँख्पिद्वीय  दावर  सामग्री  करना

 247.  श्री  पी०  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  भारत  में  अ्रार्धिक  एवं  सांख्यिकीय  सामग्री  एकत्र  करने  की  वर्तमान

 पद्धति  म॑  अच्छी  alfa  ale  प्रशासकीय  नीतियों  के  लिए  सुधार  करने  की  आवश्यकता  है

 (@)  क्या  प्राथमिक  mare  सामग्री  की  सप्लाई  के  लिए  सुक्ष्म-सर्वेक्षणों  के  परीक्षण  के  स्थानਂ

 पर  ग्रामीण  ग्रध्यपतों  तक  सीमित  सामाजिक  विज्ञानों  में  क्षेत्नीय  काय  पर्याप्त  दौर

 इस  बारे  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  राज्य  मंत्रों  शंकर  ग्रामीण  एवं  सांख्यिकीय  श्राधघार

 मारी
 )  एकदम  करने  को  पद्धति  में  wd  बौर  सुधार  करना  सम्भव  हैं  gar  उसके  लिए  झ्ाकश्यक

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 az  faariaa  जनगंगतृएं  ate  बड़  पैमाने  पर  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  वास्तव में

 लाभप्रद  सुधारक  में  महत्ववुगं  ग्रन्तराल  को  सड़कों  की  विश्वसनीयता में  सुधार  लाने

 और  सुचना  प्राप्त  करने
 में  होने  वलि  विलम्ब  को  कम  करने  के  जरिये  से  सांख्यिकीय  पद्धति  को  सुधारने

 के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  जा  रहे  कुकी  पौर सं  गठित  उद्योग  की  ara  करने  के

 अ्रतिरिक्त  निर्माणकार्य  ait  सेवायों  के  असंगठित  क्षेत्रो में  कृष् पे तर

 धिक्  कार्यकलाप  की  गगन  शीघ्र  की  जाने  वाली  है  ।  ATH  को  व्यापक  रुपये  सारी  समय  पर

 प्राप्त  करने  के  उदेश्य  से  त्र  आर्थिक  विषयों  पर  सर्वेक्षण  करने  वाले  राष्टीय

 प्रतिदिन
 सबज्षण  संगठन  को  पुनर्गठित  किया  गया  है  ।  इसके  काय  क्रमों

 को  ि  नये  क्षेत्रो  तक  फलाया

 गवा है है  जिसमें  सुचना  का  श्रभाव,है  ।

 Sarit
 में

 बेकार  पड़ी  क्षमता  को  उपयोग  में  लाना

 2458.  श्री  पो०  गंग दिव :  क्या  उद्योग  Wat  az  बताने  को  कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  6000  करोड़  रुपये  की  पंजी  देश  में  बेकार  पड़ी है  are  उद्योगपतियों  द्वारा

 देश  में  उद्योगों  के  विकास  के  faa  उसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 केन्द्र  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये गये  हें
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  AK  यद्यपि  मलय

 के  रूप  में  देश  में  बकर  पड़ी  क्षमता  को  मात्रा  बता  सकना  संभव  नहीं  फिर  भी  यह  सच  है  कि

 Ra  व्यवस्था  के  कई  क्षेत्रों  में  क्षमता  का
 प्रा

 उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  न

 होने  के  कारण  हर  उद्योग में  fara-fart हैं  जेसे  अकुशल  व्यवस्था  उत्पादन  में
 विविधिकरण

 का

 तकनीकी  मांग  सम्बन्धी  अड़चनें  आदि  ।
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 ae  ने  अनेक  उपाय

 किये  हैं  ।  इसमें  लाइसेंस के  क्षेत्र  में  किए  गए  कार्य  उदाहरण  के  लिये  चुने  हुये  उद्योगों  में

 विविधीकरण की  अनुमति देना  प्रौढ़  चुने  हुये  उद्योगों में  बिना  किसी  सीमा के  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने की  अनुमति  देना  शादी  पर्याप्त  कच्चे  माल  की  सप्लाई  बिजली  की  सप्लाई में  सुधार

 करना  तथा  सरकारी  निजी  क्षेत्रों  में  निवेश  के  लिये  भ्रमित  धनराशि  का  आवंटन  करना

 शादी  सम्मिलित  हैं  ।

 सौर-ऊर्जा  sr  उपयोग

 249
 श्री  पी०

 गंगादेवी
 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  सौर-ऊर्जा  में  उपयोग  के  लिये  सरकार  द्वारा  मैनहट्टन  परियोजना  की

 पद्धति पर  प्रबल  समेकित  प्रयास  किया जा  रहा  है
 :

 क्या  हमारे  देश  के  हासिल  इंधन  का  उपयोग  किया  जाना  wa  वांछनीय है  ;  कौर

 उक्त  ऊर्जा  की  बढ़ती  हुई  मांग  के  क्षेत्र  में  वैकल्पिक  ऊर्जा  साधन  विकसित  करने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रह  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दांकर  :  सौर-ऊर्जा  के  उपयोग  के  लिये

 सरकार  का  एक  समायोजित  अनुसन्धान  उत्पाद  विकास  कार्यक्रम है  ।  सौंप-ऊर्जा  के
 लिये

 भ्रावश्यक  यांत्रिक  उपकरणों का  विकास करने  हेतू  यह  प्रयास  सौर-ऊर्जा का  भविष्य में  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  किया  जा  रहा  है
 ।

 जी  हां  1

 सरकार  सौर-ऊर्जा  का  सीधे  तापीय-ऊर्जा  के  रूप  में  तथा  ऊर्जा  के  वैकल्पिक

 साधन  रूप  में  सीधे  बिजली में  रूपान्तरण  करके  भी  दोनों  हीं  तरह  से  उपयोग  के  लिये  हर  प्रयास

 किया जा  रहा  इसके  अलावा  गोबर  का  विकास  करने  तथा  उसी  उद्देश्य  al  पवन  ऊर्जा

 तथा  भू-तापीय-ऊर्जा के  उपयोग  के  लिये  बहुत  प्रयास  किये
 जा  रहे  हैं  ।

 हजारीबाग  तथा  गिरदी हू  जिलों  में  गर-कानूनी  खनन  कार्य

 250.  श्री  पी०  aaa  :
 क्या  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  गैर-कानूनी  ख  नन  काय से  हजारीबाग  तथा  गिरिदीह  जिलों  में

 भ्रत्यन्त  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न हो  गई  है

 यदि  तों  क्या  इससे  कोल  इंडिया  लिमिटेड  को  भारी  हानि  हुई  है  ?  श्र

 क्या  सेन्ट्रल  कोल  फील्डूज  लिमिटेड  को  बाध्य  होकर  श्रपनी  कोयला  खानों  में  से

 मौकों  बन्द  करना  पड़ा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सिद्धेश्वर  29  1976

 को
 कोयला  खान

 )  1976  के  जारी  होने  से  पूर्व  हजारी बाग  ale  गिरिडीह

 जिलों  में  कुछ  निजी  पार्टियों  द्वारा  अवैध  खनन  काय  किया  जा  रहा  था  ।  इन  लोगों  द्वारा  कोयले

 की  चोरी  छिपे  बिक्री  के  कारण  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लिमिटेड  से  कोयले  की  मांग  में  कुछ  कमी  हो

 गई
 थी  at

 इससे  कुछ  सीमा  तक  सड़क  द्वारा  प्रेषण  पर  भी  प्रभाव  पड़ा
 थी  ।

 उक्त  अध्यादेश  जारी

 ह्वोने  के  बाद  अवैध  खनन  बन्द  हो  गया  है  ।

 जी  नहीं
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 पिछड़ा  क्षेत्र  विकास  प्राधिकरण

 al  यह  बताने जरुर  सनत  ज  की  कृपा  करेंगे  कि  : 251.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  क्या  उपयोग  मं

 क्या  सरकार  का  विचार  पिछड़े  क्षेत्रो ंके  विकास  के  लिए  एक  प्राधिकरण  स्थापित

 यदि
 at  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उपयोग  मंत्री  टी०  wo  ate  पिछड़े
 क्षेत्रों  का  औद्योगिक  विकास

 करने के  लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सरकार  गम्भीर  रूप से  विचार  कर

 रही  है  पिछले  सत्र  में  उद्योग  at  नागरिक  पूति  मंत्री  द्वारा  बताई  गई  इस  प्रस्तावित

 की  कुछ  प्रमुख  बातें  संलग्न  विवरण  में
 दी  गई  है  ?

 विवरण

 पुनगंठित  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  बैंक  श्राफ  इंडिया  जिस  काय  के  लिये  सक्षम  पिछड़ा  क्षेत्र

 विकास  प्राधि करण  उसके  लिये  कोई  भी  वित्त  व्यवस्था  करने  का  काय  नहीं  करेगा  ।  चंकी  इण्डस्ट्रियल

 डवलपमेंट  बैंक  श्राफ  इंडिया  इस  प्रकार  के  श्रव्यवस्थापन  सम्बन्धी  विकास के  लिये  धन  राशि  नहीं

 देता है  इसलिये  यह  प्राधिकरण  औद्योगिक बस्ती  क्षेत्र  के  बाहर  के  अवस्थापना  सम्बन्धी  विकास  के

 लिये  श्रांशिकरूप  से  धनराशि  देगा  ।  यह  पिछड़े  में  स्थानीय सं  साधनों  पर  राधा  रित  प्रेरक  उद्योगों

 की  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  तयार  करने  में  सहायता  करेगा  |  वह  निवेश कर्ता ग्र ों को  औद्योगिक  विकास

 के  लिये  उपलब्ध  सुविचारों  तथा  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  सुचना  देगा  ।  वह  कार्यकुशल  व्यक्तियों  की  एक

 नामिका  बनाकर  रखेगा  जिन्हें  अल्प  अवधि  के  लिये  पिछड़े  राज्यों  में  प्रतिनियुक्त  किया  जा  सकेगा
 ॥

 यह  उद्योग  ale  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  एक  एजेंट  के  रूप  में  प जगत  राज  सहायता  योजना  का

 प्रशासन
 भी

 करेगा  ।
 प्रोत्साहन  व  राज  सहायता  योजनाओं  वित्तीय  संस्थानों  की  रियायती  दर  पर

 धनराशि  देने
 की  योजनाओं  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिये है  ।  वह  राज्य  सरकारों  से

 घनिष्ट  सकें  बनाये  रखेगा  ।  कम  पिछड़े  क्षेत्रों  में  विकास  केन्द्रों  में  प्रौद्योगिक  गृहों  के  निर्माण  a

 लिये  वह  हुडको  से  निकला  रख  सकेगा  ।  यह  प्राधिकरण  पिछड़े  राज्यों  में  जहां  भारत  सरकार

 कीं  विद्यमान  योजनाओं  का  पर्याप्त  असर  नहीं  gar  उनमें  कर्मचारियों  की  तकनीकी  सहायता

 एवं  प्रशिक्षण  सुविधाओं की  भी  व्यवस्था  कर  सकता  है  ।

 राज्यों  में  जनता  को  शिकायतों  के  निवारण  के  लिय  प्रवासन  तन्त्र  की  स्थापना  करना

 252.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्ड  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगी  कि  ४

 राज्य  सरकारों  को  कहा  गया  है  कि  वे  oar  की  शिकायतों  के  निवारण
 के  लिये

 प्रशासन  तंत्र  की  शीघ्र  स्थापना  करें  ;  शौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कामिक  ait  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ata  तथा

 2  1975  को  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखे  गये एक  पत्न  में उन  पर  इस  बात  के  लिये

 बल  डाला
 गया

 था  कि  वे
 जनता

 को  शिकायतों  का  निवारण  करने  के  लिये  शासन-तंत्र  को  मजबूत
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 iam  नि

 बनायें |  विकसित  करें
 ।  7  कौर 8  1976  को हुये  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन में  जनता

 की  शिकायतों  के  निवारण  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  सिफारिशों  की  थी

 (i)  जिला  तथा  निम्न  स्तरों  पर  प्रत्येक  विभागीय  अधिकारी  को  चाहिये  कि  वह  जनता

 को  शिकायतें  सुनने  शौर  उनके  निवारण  के  लिये  प्रत्येक  सप्ताह  एक  खास  fea  निश्चित  करें  ।

 (ii)  जिला  समिति  को  अध्यक्षता  स्थानीय  परिस्थितियों  को  देखते  हुये

 किसी  मंत्री  अथवा  अपृक्त चके  के  द्वारा  की  जा  सकती  यह  समिति  पर्याप्त  रूप  से  उच्चाधिकार  प्राप्त

 डोना  चाहिये  जिससे  कि  वह  नागरिकों की  शिकायतों का  तत्काल  निवारण कर  सकें  ।  इस  समिति

 को  किसी  भी  विभाग  के  सामान्य  प्रशासन  को  अपने  हाथ  में  नहीं  लेना  चाहिये

 (iii)  ग्रामतेवकों  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  को  उनके  निवास  स्थान

 पर  भी  कुछ  कार्यालय  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये  जिससे  कि  सप्ताह  के  निश्चित  दिनों  में  ग्रामीण

 लोग  उसे  मिल  सक  |

 कार्मिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  इन  सिफारिशों  का  कार्यान्वित  किये  जाने  के

 लिये  राज्य  सरकारों  को  ये  जा  गया  था  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  श्रतुसार  वे  इन्हें

 कार्या न्वितਂ  करने  के  लिये  श्रावश्यक  कार्यवाही  कर  रह  हैं  ।

 Fisheries  in  Dams  of
 Damodar  Valley  Project

 +253.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Energy  be  pleased  to  state:

 (a)  the  annual.  Government  revenue  for  the  last  three  years  from  fisheries  in  various
 dams  of  Damodar  River  Valley  project;

 .(b)  whether  facilities  were  provided  to  the  local  pzople  for  taking  (0  fishery  as  a  voca-
 tion;  and

 (c)  if  so,  wnether  the  local  mallahs  (boatsmen)  who  used  to  fish  in  the  Tilaiya  dam  as
 partners  of  the  D.V.C.  have  been  deprived  of  this  facility  2

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  to  (c)  Fishing  in  the  Reservoirs  of  the  Damodar  Valley  Corporation  is  under  the  control

 De- ofthe  Corporation  and  accordingly  Government  does  not  derive  any  revenue  from  it.

 parttmental  fishing  by  the  D.V.C.  was  started  from  Mid-August  1974  and  continued till  August,
 1975.  Afterwards  fishing  has  been  leased  out  to  a  private  licensee  from  whom  licence  fees
 are  being  realised.  The  Corporation’s  revenue  for  the  last  3  years  from  fishery  in  their  dams
 was  as  under:}

 1973-74  a  |  e  e  e  a  Nil

 1974-75  e  e  e  e  e  e  e  च  Rs.  1,07,649

 1975-76  e  .  od  e  श  a  ह  e  Rs.  2536,158

 ———-—

 During  the  period of  departmental  fishing  local  fishermen  as  well  as  others  were  permitted
 fishing in  D.  V.  C.  reserviors  for  which  they  were  offered.  remuneration  but  the  catch  wss
 sold  by  the  Corporation.  Present  licencsee  was  also  advised  to  engage  local  Mallahs  (Fish-

 rmen)  for  fishing  in  Reservoirs  and  he js  doing-so.
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 —

 पशचिमी  घाटों  के  विकास के  लिपे  meq  ि  दि  द ययन  दल  कौ  रिपोर्ट

 254.  श्री  बी०  वो०  नायक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  aaa  tet  के  विकास  के  लिए  eva  दल  ने  भ्र  तवी  रिपोर्ट  वस्तुत  कर  दी  है

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  wit

 उपरोक्त  के  बारे  में  योजना  आयोग  का  विचार  क्या  कार्यवाह  करने  का  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हाकर  :  (@)  कौर  में

 खित  कोई  शभ्रध्ययन  दल  नहीं  बनाया  गया  इसलिए  are  का  प्रश्न  उपस्थित  नहीं

 होता  ।  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  है  जो  पश्चिमी  घाट  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  विभिन्न

 कार्यक्रमों  को  सिफारिश  करती

 गाँवों  में  आवश्यक  वस्तुभ्नों  के
 लिये  डिपो  खोलना

 255.  श्री  gto  के०  पंडा :  क्या  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  20-qat  प्राथमिक  कार्यक्रम  के  प्रंग के  रूप  में  गांवों  में  घाटा

 कपड़ा  तथा  दालों  के  लिये  डिपो  खोले

 ज्य  में  एसे  fay  डिपो  गांवों  के  लिए यदि  तो  इस  एक  ag  के  दौरान  प्रत्येक  रा  eq  न  yu  कातल

 खोली गये  हैं

 aaa  मूल्य  सूची  क्या  AIX

 क्या सरकार  को  इन  fetal  में  मूल्यों  संबंधी  कोई  शिकायत  मिली  हैं
 ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  ए  सी०

 {7)  राशन  की  ढुकानें/उचित  मूल्य  की  दुकानें  राज्य  सरकार  द्वारा  जिनमें  देहांत  इलाके

 भी  शामिल  की  रा वश्यकताओ्रा  के  भ्रतसार  नियंत्रित॑  वस्तु ग्न ों  की  आपूर्ति करनें  के  लिए  खोली

 जती  इन  उचित  मूल्य के  बिक्री  केन्द्रों  के  मांध्यम  से  वितरित  की  जाने  वालीं  वस्तुएं  ये

 गेहूं  तथा  गेहूं  की  बनीं  लेवी  वॉली  चीनी  अर  कुछ  इलाकों  में  1975  में

 उचित  मूल्य  की  दूर  वों/राशन  की  दुकानों  की  संख्या  2  23  लाख  जो  1976  में  बढ़कर

 2.38  लाख  हो  गई  है  ।  इनमें से  लगभग  go  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काय  कर  रही  हैं  ।  पिछले

 ag  नियंत्रित  कपड़े  के  grant  बिक्री  केन्द्रों  की  संख्या  29324  थी  जो  wa  बढ़कर  लगभग  47000

 हो  गई  जिनमें  से  37000  से  अधिक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काय  कर  रही  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शान

 विवरण  संग  ये  सभी  वस्तुएं  नियंत्रित  दरों  पर  बंची  जाती  इन  fetal  पर  ली

 जाने  वाली  कीमतों  सम्बन्धी  शिकायतों  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यवाई  की  जाती  है  ।

 [a-arera  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०टी०  11012/76]
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 भारतीय  कोयला  खानों  खनन  का  श्रमिक  रोका

 256.  श्री  डी०  के  पंडा

 मती  पावती  कृष्णन

 क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बनने  क  कृपा  करेंगे  दि

 क्या  भारतीय  कोयला  खानों  में  set  माइनिंगਂ  नामक  खनन  का  श्रमिक  तरीका

 लाग  किया  गया  है

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया

 इस  को  पहले  कर  रहे  लोगों  के  रोजगार  पर  इससे  कहां  तक  प्रतिकूल  प्रभाव

 प  भ्र ौर

 कोयला  खानों  एं  लोगों  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  feria  किया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सिधेदवर  प्रसाद  )  )  गौर  जी  इस

 विधि  को  कोल  इंडिया  लि०  शोर  टाटा  राइफल  एड  स्टील  लि०  की  कूछ  खानों  चत AE  oo  परीक्षण  के  तौर  पर

 अपनाया  गया  है  |

 इस  विधि  के  श्रयनाने  से  कोयला  खानों  में  अघिक  उत्पादन  पौर  श्रमिक  शक्तियों

 का  afaaan  उपयोग  SAT  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 बन्द  पड़  औ  दयो शिक  प्रतिष्ठान

 257.  श्री  कार  जून  बमन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ह

 इस  समय  बन्द  श्रौद्योंगिक  प्रतिष्ठानों  की  कल  कितनी  हैं  t

 इन  एककों  को  प्रति  at  कुल  कितने  aetna  उत्पादन  की  हानि  हो  रही  है  कौर

 इससे कितने  व्यक्ति बे  रोजगार हए  और

 इन  एककों  को
 पुनः

 खोलने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 उपयोग  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  ato  पी०  रोकर  सरकारों

 द्वारा  दी  गई  अतुला  1975-76  की  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य  पड़े  एकक  बताने

 वाला  एक  कौर  वित्तीय  संस्थानों  ने  पहले  से  ही  औद्योगिक  उपक्रमों  में

 संकटग्रस्तता  की  वस्तुस्थिति  क्  san  लगाने  के  लिए  प्रारंभिक  स्थिति  में  ही  पहल  करनी  शरू  कर

 दी  है  ताकि  खुर  cake  मती सें  कच्चे  मल  अ्ावटन  किया  जा  कार्यकारी  पूंजी  कौर  तीन की

 सहायता  दी  जां  सके  तथा  उनकी  प्रबंध  व्यवस्था  में  प  रिश्वत  किया  wr  सके  ।  प्रत्या लय  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल० To  11013/76]

 नकारी  इक्ट्ठी  क  जा  TY  है  झर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 आद्योगिक  एककों  के  मुख्यालयों  को  कलकता  ले  जाया  जाना

 क्या  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कदा  करेंगे  कि  : 258.

 श्री
 कार  एन०  बरसन :

 क्या  कुछ  झौद्योगिंक  एककों  ने  भ्र पने  मंत्रालयों  को  एक  बार  कलकत्ता  ले  जान

 आरम्भ  कर  दिया

 82



 20
 18

 98  )  लिखित  saz

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  पूंजी  निवेश  में  भी  कोई  सुघार  हम्ना
 अर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  शर

 उन  औद्योगिक  एककों/कम्पनियों  की  संख्या  जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्ष  में  भ्र पना  प्रधान

 कार्यालय  कलकत्ता  स्थानान्तरित  कर  लिया  निम्न  प्रकार  है
 —

 aq  संख्या

 1973-74  4

 197  iad
 TB  8

 1975-76  8

 1973  से  1976  तक  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  कार्यान्वित  की  गई  लाइसेंस

 छोटा रि प्राप्त  परियोजनाओं  में  342.62  करोड़  रुपए  का  झन तु मानित  ALT  ण्य  क  निवेश  विया

 गया है

 लखनऊ  की  एक  लड़की  को  हत्या  के  बा  रे  में  सी  ०.  बी  ०.  भाई  क़द
 जाँच

 259.  श्री  आरएन  बर्मन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लखनऊ  के  उस  मामले  की  जांच-पंडाल  का  कार्यों  ति  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा

 गया  है  ह्यऋसमें  तस्करों  द्वारा  एक  युवती  की  हत्या  की  गई  ता. ई  राई  शौर

 af  तो  इस  बारी  में  कितनी  प्रगति  हुई

 गृह
 मंत्रालय  में  q-aat  एफ०  एच०

 :
 राज्य  सरकार

 के
 घन ञ रोध

 पर  2-5-76  को  लखनऊ  की  कुमारी  qa  गहिरी  कीं  हत्या  के  मामले  की  जांच  पड़ताल  का  कांय

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया  है  ।

 मामले  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 बिदेशी  संगठनों  द्वारा  सेना  के  अधिकारियों  को  पत्नियों  को  रोजगार

 260.  श्रीमती  रोका  विदूयाघर  देदपॉड

 श्री  सी०  जनार्दन  :

 शो  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  नियुक्त  सेना-म्रधिकारियों at  पत्नियों  को  शाइब  ours

 अधिक  वेतन  पर  नियुक्त  कर  रहा

 यदि  तो  आईबी  एस  में  cal  fat  महिलाएं  काय  कर  रही  हैं  ;

 वे  वहां  कब  से  काय  कर  रही  उनकी  शैक्षणिक  ी |... अ्रहताय  कौर  वेतन  क्या

 क्या  सेना  अधिकारियों  की  पत्नियों  कौ  fey  विदेशी  संगठन  में  कार्य  करने  की  अनुमति

 नहीं  कौर
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 —  ~ ५  ने  टस  oo  सें  moar  डि
 यदि  at,  a  कया  इन  अधिका  |  2  |  ||  के  as स  ६४  ह  ि  AT  AE  नवों  को  नौकरियां  दिलाने

 से  7a  सरकार  से  ग्र नुम ति  ली  है  ?

 रक्षा  मंत्री  बंती  alt  सेना  के  सेवानिवृत्त  परन्तु  ya:  नियुक्त

 अधिकारी  की  पत्नी  का  एक  मसला  हमारे  ध्यान  में  कराया

 ag  मैट्रिकपलेट  है  प्रौढ़  पहली  फरवरी  1969  संकाय  कर  रही  वर्तमान

 वेतन  1,000  रुपए  प्रति  मास  है  ।

 साधारणतया  परन्तु  अनुमति  दिये  जाने  के  लिए  व्यवस्था  है  ।

 प्रफेसर  ने  19-9-1972  को  कार्य ोत्तर  waar  मांगी  ।  इस  मामले  पर  विचार

 किया  गया  alt  उसकी  नियुक्ति  को  आपत्तिजनक  नहीं  पाया  गया  at  उसका  17-3-19  73  को

 अनुमोदन  कर  दिया  गया  ।

 विशाखापत्तनम  नेवल  डाक  aes

 261.  कीमतों  रोजा  विद्याधर  देशपांडे
 :  कया  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशाखापत्तनम  नेवल  डाक  ars  के  निर्माण-किये  में  कितनी  प्रगति  हुई  आर

 ag  काय  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा

 रक्षा  मंत्री  ott  बंती  ale  विशाखापत्तनम  में  नेवल  डाक  परियोजना

 योजना  को  संक्रियात्मक  ग्रावश्यकताओओं  तथा  साधनों  की  उपलब्धता  के  rare  पर  तीन  चरणों

 में  क्रियान्वित  करने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  परियोजना  का  प्रथम  चरण  1979  तक  पुरा  कर  लिये

 जाने  की  सम्भावना  दूसरा  चरण  1981  तक  पुरा  कर  लिये  जाने  की  तराशा  है  ।  परियोजना  का

 दूसरों  चरण  पुरा  कर  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  तीसरा  चरण  हाथ  में  लिया  जायेगा  ।  इस  समय  यह

 कहना  कठिन  है  कि  तीसरा  चरण  कब  पुरा  किया  जायेगा  |

 wa  एककों  का  विकास

 262.  श्री  शंकर  दयाल  fag  :

 श्रीमती  रोजा  विद्याधर  tacts  :

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :

 श्री  रामसहाय पॉड  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  एककों के  विकास के  लिए  एक  नया  कार्यक्रम  तैयार  किया

 है  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 इस  कार्यक्रम  का  लघु  उद्योगपतियों  द्वारा  कहां  तक  स्वागत  किया  गया  है  ;  रोक

 क्या  ग्रस्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  भी  इस  कार्य  क्रम  में  रुचि  दिखायी  है  ?
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 उद्योग  मंत्री  ठो०  एक  ब्रोकर  पिछले  दो  वर्षों  भ्र ौर
 विशेष  रूप  से

 स्थिति  की  .  की  .  जाने  के  बाद  लघू  उद्योगों  का  विकास  रिक  सघन  हो  गया  है

 उसका  कौर  विस्तार  भी  हुमा  है  ।  इस  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्यमियों  शर  लघु  उद्योगों

 का  विकास  इंजी  नियर  उद्यमियों  को  सहायता  देने  का
 प्राथमिकी  करण

 क्षेत्रीय

 परीक्षण  केन्द्र  सम्बन्धी  योजनायें  तथा  नये  श्रौजार  कक्षों  तथा  उत्पाद  भ्र ौर  पांच  तथा  चीनी  मिट्टी  के

 प्रक्रिया  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  सहायक  उद्योगों
 सनौर  विपणन  का  विकास

 तथा  परामर्श दायी  कौर  विस्तार  सेवाओं  के  क्षेत्र  में  पहल  की  गई  है  ।

 इन  प्रयासों  का  लंघ  उद्योग  क्षेत्र  द्वारा  रात  किया  गया  है  तथा  इनके  परिणाम

 स्वरूप  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  रोजगार  सनौर  उत्पादन  में  विधि  हुई  है  ।

 जी  हां  ।  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 लघु  उद्योगों  के  मामलों  में  | ्

 भाभा  परमाणु  श्रनसंघान  केन्द्र  द्वारा  का  विस्तार

 १63.  श्री  मना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  जपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भाभा  परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  ढ्  का  विस्तार  करने  का

 है
 ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  है  ?

 प्रधान  मंत्री
 योजना  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रानिक्स
 मंत्रो  तथा  झ्रतरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  तथा  नहीं  ।  रिऐक्टर  जैसी  कुछ  ऐसी

 योजनाओं  जिनके  लिये  स्वीकृति  मिल  चुकी  है  तथा  जिन  पर  काम  भी
 शुरू  किया  जा  चुका

 भाभा  परमाणु  भ्रनसन्धान  ट्रम्बे में ्रौर में  प्रौर  परीक्षण  सुविधा  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 नहीं है  ।

 aq  1976-77  के  लिए  केरल  को  alas  योजना

 264.  |  वब या लार  रवि

 श्रीमती  तन कप् पन

 श्री  Alo  के ०  चन्द्रप्पत

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1976-77 के  लिये  केरल की  वार्षिक  योजना  का  कुल  परिव्यय  कितना

 क्या  इस  राज्य  के  वार्षिक  योजना  परिव्यय  में  कठौती  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  प्रौर  क्या  सरकार  को  प्रस्ताव  के  खिलाफ़

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  है  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पैजनी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  राज्य  सरकार के  साथ

 विचार-विमश कर  हाल  में  राज्य  के  संसाधनों का  विश्लेषण  किया  गया  उसको  ध्यान  में  रखते

 हुये  योजना  परिव्यय  की  स्थिति की  कभी  समीक्षा  की  जानी  है  ।
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 worl  जता > अह  लक सैनिक  स्कूलों  के  कर्मचारियों  को  ग्रैच्युटी  लगा  ६. दिक  लास

 265.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  क्या  सैनिक

 स्कूलों  के  कमेंचारियों  को  चिकित्सा  सहायता  तथा  परिवार  पेंशन  के  लाभ  मिल

 रह  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  37-AaT  ज०  की  :  प्रधानाध्यापक  ग्रोवर

 रजिस्ट्रार  जिन्हें  सशस्त्र  न् सेन | ६.% ह ह  से  लिया  ग्रसने-श्रवन  सेवा  विनियमों  के  पेंशन

 चिकित्सा  सहायता  ate  पारिवारिक पेंशन  हित  पाने  के  पात्र  सैनिक  स्कूलो ंके

 चारी  ग्र  शायरी  भविष्यनिधि  योजना  के  श्रन्तगंत  are  जिसमें  नियोक्ता  कर्मचारी  की  परि लब्धियों

 के  8.  33  प्रतिशत  का  अंशदान  करता  है  बशर्ते  चंदा  देने  वाला  समान  अथवा  अधिक  धन  का  म्रंशदान

 करना  पसन्द  करता  हो  ।'  सैनिक  स्कूल  के  कर्मचारी  छोटे  रोगी  के  लिये  निःशुल्क  चिकित्सा

 aye  प्राविधियाँ  स्कूल  sitqataat  से  tx  बड़े  रोगों  के  लिये  पास  के  सरकारी  श्रौषधाल क्यों

 से  चिकित्सा  सहायता  पाने  के  पात्र  सैनिक  रस्क लों  के  कर्मचारियों  को  अंशदायी  चिकित्सा

 सहायता  देने  की  योजना  विचाराधीन  ।

 भ्रष्टाचार  के  आरोपों  अथवा
 aga

 के  कारण  केन्द्रीय
 सरकारी

 कर्मचारियों  का  an  निवृत्त

 मुकदमा  चलाया

 266.  श्री  प्रिय  रजनी दास  मं  शी

 श्री  बो०  कार  दाल

 क्या  प्रधान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  1975  में  ग्रा पात  स्थिति  की  घोषण

 के  बाद  भ्रष्टाचार  के  अ्रारोपों  प्रिया  ग्र कुशलता  के  कारण  देश  भर  में  कितने  केन्द्रीय  सरकारी

 चोरियों  को  सेवा  निवृत्त  किया  गया  है  ate  कितने  क्मेंचा  रियों  पर  मकदमा  चलाया  गया  है

 कामिक  att  प्रशसनिक  सुधार  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 होम
 :  1975

 शरीर  31-7-1976  के  सोच  4944  केन्द्रीय  सरकारी  कमियां  रियों
 की  अखिल  भारतीय

 सेवा  के  afaarer  भी  शामिल  लोक  हित  में  समय  से  पहले  Bar  निवृत्ति  के  रादेश  दिए  गये  थे

 शर  1975  तथा  30-6-1976  के  बीच  564  केन्द्रीय  सरकारी  aaa  रियों  पर  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  मुकदमा  चलाया  गयाਂ  AT  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्राधिकारियों  को  श्रॉँसुका  के  aia  बन्दी  बनाया  जाना

 267.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मंशी

 श्री  बी०  कार  शक्ल

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि  1975  में  प्राप़्त  कालीन  की  घोषणा  के

 बनें  के
 दु  रुपयों

 तथा  कलाकारों  के  गम्भीर  श्रपराधो  के  लिये
 के  saa  विभिन्न

 मंत्रालयों  के  ने  सरकार  के  कितने  asfireret  बन्दी  बनाये  गयें  हैं  तथा  वे  दिस-किस  श्रेणी
 ba  +? ं
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  आं  के  अन्तर्गत  नजरबन्दियाँ

 fee

 में  केवल  निर्दिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  की  जाती है
 ।  यह  तो  एक संप्रोग  को  वात  हूँ  awe

 द  किण  गया  व्यक्ति  सरकारी  सेवा  में  है  ।

 आपात  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  नजर  बन्द  किये  गये  शक्तियों  के  सम्बन्ध  सुचना  देना  इस

 अवस्था  लोक  fer  में  नहीं  होगा  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  स्थापित  किए  गए  तापीय  संयंत्रों  में  विद्युत  को  हानि

 क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यहं  बताने  को  कपा  करेंगे  कि 268.  wt  राजदेव  fag

 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है

 कि  गत  तीन  वर्षों  में  स्थापित  किये  गये  तापीय  संयंत्रों  में  क्यात  को  हानि  के  राष्ट्रीय  wet

 से  कहीं  अधिक  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  हानि  कारणों  को  जांच  की  गई है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालये  में
 उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  ate  केन्द्रीय  विद्या

 त

 प्राधिकरण  ने  ताप  संयंत्रों  के  बन्दे  होने  की  स्थितियों  का  अध्ययन
 किया  हूं

 इसमें

 वे  संयंत्र  भी  शामली  हैं  जो  पिछले  तीन  वर्षों  में  स्थापित  भये  गये  हैं  ।  प्रारम्भिक  झतस्था  में  ताप

 संयंत्रों  में  रुकावटें  पैदा  होना  सामान्य  बात
 है

 ग्रोवर  प्रारम्भिक  संक्रमण  कान  के  दो  वर्ष  बाद  हो

 इनमें  सामान्य  उत्पादन  शुरू  होता  है  |  इन  seaaat  के  परिणामस्वरूप  agi  भी  ग्रावश्यक  प्रा

 वहां  कार्य  निष्पादन  में  ate  सुधार  लाने के  लिये  सधाए  किये  गये  हैं  ।

 तीसरे  fasa  के  देवों  के  वैज्ञानिकों  का  बलब

 269.  श्री  राजदेव  fag

 श्रीमती  पावती  कृष्णन

 मौलाना  इसहाक  सम्मति

 क्या  योजना  मंत्री  यहँ  बताने  को  क़्या  करेंगे  कि

 क्या
 हाल  gt  में  तीसरे  विश्व  के  वैज्ञानिकों  के  क्लब  के  किलों  विचार  को  क्रियान्वित

 किया  गया  था  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ग्रघिकांश  गुट-निरपेक्ष  देशों  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ज्वेलर

 कौर  मेक्सिको  नगर

 मेक्सिको  देश  की  सरकार  के  तत्वावधान  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  आधिक  तथा  सा  मालिक  भ्रध्यय्तों

 ०  एफ०  एस०  टी०  के  एक  केन्द्र  को  स्थापना  की  गई  है  ।  इस  केन्द्र  का  मुख्य  उद्देश्य
 भ्रध्ययन  तथा  अनुसंधान  द्वारा  तीसरे  विश्व  को  सामान्य  सदस्यों  को  सुलझाने  के  लिये  योगदान

 करना है  ।

 में  हाल  में
 ह  गुट-निरपेक्ष  देशों  की  बैठकों  पेरू  ने  एक  प्रलेखन  परिचालित  .

 जिसमें  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  नीतियों  ate  कार्यों  पर  विचारों  ate  अनुभवों  के  प्रदान-प्रदान

 87



 Written  Answers  Sravana  20,  1898  (Saka)

 सको  बर्द बाबा  देने  केला  ह et  प्रौद्योगिकी  विस  फैलाये
 it  विस्तर  केन्द्र  को  इया  न  ॥  उनकी

 fear  गया  था  det  विश्व  से  veg  बैज्ञापिकों  के  ८ द: इ  को  बसाते  का  उपरोक्त

 तथ्य  TAT  ड्  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  |

 छः  कम्पनियों  को  यनिंट  zea  are  इंडिया  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  जाँच

 270.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  SMM  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि

 (*)  क्या  बड़े  प्रौद्योगिक  agi  से  संबंधित  छः  कम्पनियों  को  यूनिट  ट्रस्ट  अफर

 द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  बड़े  औद्योगिक  गृहों  संबंधो  जांच  TANT  द्वारा  नई  दिल्‍ली  में

 1976  में  कोई  जांच  शरू-की  गई  थी  ;  शौर

 यदि  तो  इंस  जांच  कैं  क्या  परिणाम  रहे  ।

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  at  पी०  मौतें  o
 प्रौढ़  (a).  बड़े  प्रौद्योगिक  गृहों

 के  जांच  भ्रायोग  ने  बड़े  प्रौद्योगिक गहों  से  सम्बन्धित  कम्पनियों को  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  द्वारा

 वित्तीय  सहायता  दी  जाने  के  बारे  में  1976  में  सार्वजनिक  सुनवाइयां की  थीं  ।  पहले  जांच  कर लेने

 के  बाद  इन  मामलों  में  सुनवाइयां  हुई  थीं  |.  सुनवाई  में  विचार  किये गये  मामलों  में  जांच  के  निष्क

 सरकार  को  प्रस्तुत  की  जाने  वाली  रिमोट  में  सम्मिलित  कर  दिय  जायेग  |

 मध्य  प्रदेश  जिले  में  यूरेनियम  निक्षेपों  का  पता  लगाना

 271  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  संया  परमाणु  सजा  मत्ती  यह  बताने की  कृपा  करा कि
 :

 परमाणु  ऊर्जा  प्रभाग  ने  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिले  के  दूल्हे  नामक  स्थान  में

 यूरेनियम  के  नये  भंडारों  का  हाल  ही  में  पता  लगाया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ।

 प्रधान  योजना  प्रमाण  ऊर्जा  इलेक्टानिवस  तथाਂ  झ्रन्तरिक्ष  मंत्रो

 इन्दिरा  तथा  परमाणु  ऊर्जा  किपरमाणु  खनिज  प्रभाग  को

 मध्यप्रदेश  के  सरगुजा  जिले  में  दुहाई  नामक  स्थान  के
 पास

 तथा  उसके  समीपवर्ती  क्षेत्रों  में
 ऐसे  स्थानों

 का  पता  चेला  जहाँ  यूरेनियम  मिलने  की  सम्भावना  यूरेनियम से
 उत्पन्न  रेडियोसक्रियता  एक

 प्रमख  गप रुपए  क्षेत्र  के  साथ  साथ  पाई  गई  है  ।  इस  क्षेत्र  की  जांच  विस्तार  से  की  जा  रही  है

 भारतीय  शिष्टमंडल  द्वारा  यूरोप  का  दौरा

 272.  att  भाटिया  कया  नागरिक  प्रौढ़  सहकारिता  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ताओं के  हित  संविधान  के  अध्ययन  के  लिये  1976  में  उनके  नेतृत्व  में

 भारतीय  शिष्टमंडल  ने  यूरोप  का  दौरा  किया  था  ;

 याद  तो  इस  दौरे  के  क्या  परिणाम  रहे  ;  कौर
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 क्या  देश  तथा  खरीदार  राष्ट्रों  के  पारस्परिक  हित  के  लिये  किन्हीं  उपायों  को  अंतिम

 दिया  गया

 नागरिक  gta  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ge  Ato  :  से

 .  राज्य  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमंडल  ने  1976  में  यूरोप  का  दौरा  किया  था  ।  इस

 का  एक
 उद्देश्य

 यह  था  कि  उपभोक्ताओं  को  सं  रक्षण  देने  के  उपायों  का  अध्ययन  किया  जाये  ।  तदनुसार

 शिष्टमंडल ने  इंगलैण्ड  तथा  करमें  रिका  में  उ  पोतों  को  संरक्षण  बने  के  लिए  की  गई  विधायी

 तथा  संगठनात्मक  व्यवस्थाओं  का  अध्ययन  किया  |  इस  अ्रध्ययन  को  उपभोक्ता  संरक्षण  के  लिए  उचित

 व्यापार  पद्धतियों  तथा  दूसरे  सम्बन्धित  उपायों  के  बारे  में  कानून  बनाते  समय  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 शिष्टमंडल  ने  ग्राम  तौर  पर  भ्रातृ  सहकारी  व्यापार  की  सम्भावनाश्रों  का  भी  पता  लगाया  |

 स्वीडन  तथा  इंगलैण्ड  को  सहकारी  सोसायटियों  ने  भारत  को  सहकारी  सोसायटियों  से

 कृषि  पदाथ  तथा  विनिर्मित  वस्तुएं  खरीदने  में  विशेष  रूचि  दिखाई  इन  व्यापार  विनियमों

 अब  सम्बन्धित  सहकारी  सोसायटियों  के  बीच  विस्तृत  बातचीत  होगी  ।

 लिये  बाजार किसकी  at  रज  हिल  एरिया

 273.  श्री  श्रनन्तराव  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बकरी  कि

 (*)  क्या  उनके  मंत्रालय को  पुना  के  रंज  हिल  ए  रियाਂ  में  कोई  बाजा
 र

 खोलने  के  लिये

 एक  .  अभ्यावेदन दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे० बी०  :  जी

 सिद्धान्त  रूप  में
 यह

 निर्णय  किया
 गया  है

 कि  छावनी  बोड़  के  पास
 25,000  वर्ग  फूट

 सैनिक  भूमि  को  बाजार  सुविधाओं  से  सम्पन्न  किया  जाए  ।

 देह  Us  छावनी  के  लिये  जल  योजना

 274  को  श्रनन्तराव  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देहू  रोड़  छावनी  ats  ने  अ्रपनी  नई  जल  योजना  के  लिये  धनराशि  की  मांग  की  है

 यदि  तो  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  कौर  काय  कब  तक  आरंभ  हो  जाने  की  संभावना

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  जे०  बी०  :  महाराष्ट्र  प्रौद्योगिक॑  विकास

 निगम  द्वारा  पुरी  की  जाने  वाली  जल  पूर्ति  योजना  में  भाग  लेने के  लिए  छावनी  ats  ने  विशेष  सहा

 अनुदान  के-रूप  में  धनराशि  की  मांग  की  है  |

 योजना  की  इस  समय  इंजीनियरों  द्वारा  संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 New  staff  pattern  and  pay  scales  for  employees  of

 275.  Shri  }Lalji  Bhai :  [Will
 Minister  of  Information  and  Bro  adcasting  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  proposals  regarding  new  staff  patern  and  revision  of  payscales  ofthe  employees:
 of  Doordarshanਂ  V.)  have  been  under  consideration  for  along  time;  an

 89



 Written  Answers  August  11,  1976

 (b)  if  so,  the  reasons  for  delay  and  when  the  new  pay-scales  and  staff  pattern  are  likely  to
 be  introduced  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 DharmBir  inha)  :(2)  The  proposal  regardingstaffing  pattern  for  Doordarshan  Kendras
 and  revision  of  fee/  pay  scales  of  T.  V.  staff  has  been  under  consideration  for  Some  time.

 (b)  The  decision  on  staffing  pattern  will  be  taken  after  report  of  Staff  Inspection  Unit
 of  Ministry  of  Finance,  which  has  already  commenced  study  of  the  Delhi  Doordarshan  Kendra,

 is  available.  In-the  meantime,  the  revision  of  fee  scales  of  T.  V.  staff  artists  on  the  analogy  of
 the  recommendations  made  by  the  Third  Pay  Commission  for  regular  Govern-
 ment  servants,  has  been  taken  up  for  consideration.

 कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य

 276.  श्री
 एम  कता मुत ु:  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  पांचवीं  योजना
 के  लक्ष्य  को  13.50  लाख  टन  से  कम

 करके  12.  50  लाख  टन  कर  दिया गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  पौर

 व्तेमान  उत्पादन  दर  कया  है  कौर  पुनरीक्षित  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या

 वाहीਂ  की  जा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (st0  सिद्धेश्वर  प्रसाद  कौर  जी  पांचवीं  योजना

 के  लिए  कोयला  उत्पादन  लक्ष्य  को  1350  लाख  टन  सें  घटा  कर  1240  लाख  टन  कर  दिया  गया  है  |

 यह  कटौती  व्यापक  रूप  में  इस्पात  प्रौर  विद्युत  क्षेत्रों  की  इस  समय  प्रायोजित  कोयला  मांग  में  कमो  के

 कारण  को
 गई

 कोयला  उत्पादन  की
 वर्तमान

 दर  इस  प्रकार

 न

 अवधि  उत्पादन  लाख  टनों  में
 नट

 1974-75  88 4  10

 1975-76  996  90

 76  79  20

 76  76  90

 76  .  78  60

 76.0  81  40

 जोड़  से  76  316.10

 ee

 संशोधित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  |
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 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  भर्ती

 277.  श्रीमती  भागे वी  तनकप्पन  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  के  तमिलवासियों  तथा

 वासियों  की  नई  भर्ती  पर  रोक  लगा  दी

 जल्दी  तो  इसके  क्या  कारण  है

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इन  राज्यों  की  अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  के  लिये

 कोई  छूट  है  कौर

 (a)  afte  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  किसी  राज्यों  से  उचित  प्रतिनिधित्व  हो  विभिन्न  राज्यों  से  केन्द्रीय  ford

 पुलिस  में  भरती  को  नियमित  किया  जा  रहा

 तथा
 :  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 हमको  तथा  एम  पो०  एल०  घाटा

 278-  श्री  के ०  सालाना  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेडियो  एण्ड  इलेक्ट्रिकल्स  मैन्पफ़ैक्चारिंग  कम्पनी  लिमिटेड  तथा

 पोसे  लैन्स
 f लिमिटेड  पी०

 एलबम
 घाटे  में  चल

 रही  है

 (@)  यदि  तो  aa  तक  कितना  ऋण  दिया  गया  है

 क्या  इन  कम्पनियों  में
 ग्रघिकांश

 शेयर  कर्नाटक  सरकार  के  शर

 सरकार
 ने  इन  कस् प्रतियों  को  ऋणी  होने  से  बचाने  एवं  इन्हें मु

 कमाने  वाली  कम्पनियों

 में
 बदलने  के  लिये क्या  कार्यवाही की

 उद्योग  मंत्री  ठी०  ए०  :

 रेमको  रेडियो  एंड  इलेक्ट्रिकल्स  मैन्यूफ़ैक्चारिंग  कम्पनी  को  31-3-1975  तक  FA

 3.76  करोड़  रुपये  की  संचित
 हानि  हुई

 थी  ।

 एम०  पी०  चले  मैसुर  पो र्स लैन्स  लिमिटेड  को  प्रारम्भिक  वर्षी  में  थाड़ा  सा  लाभ  हुआ  था

 किन्तु  1974-75
 में  इसे  38,07,865  रुपये  की  भारी  होनी  जिससे  इसकी

 संचित  हानि  बढकर
 48.90  लाख  रुपए  हो

 कर्नाटक  सरकार  ate  राज्य  प्रौद्योगिक  निवेश  तथा  विकास  निगम  के  मिलाकर

 रेमको
 में

 86.19  प्रतिशत  ate  एम०  पी०  एल०  में  76.  76  प्रतिशत  शेयर  हू  ।

 कुछ  कार्याविधिक  श्रौपचारिकतायें  पुरी  करने  के  उपरांत  थे  एकक  औपचारिक  रूप  से

 भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  अपने  अधिकार  में  ले  लिए  जायेंगे  ।  बी०  एच०  Fo  एल द्वारा

 अधिग्रहण  कर  लिये  जाने  पर  ये  एकक  लाभ  कमाने  की  स्थिति  में  हो  जायेंगे  |  रेमो  तथा  एम ०  पी०  एल०
 के  ग्र धि ग्रहण  से  अनेक  लाभ  होंगे
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 बी ०  एच०  ई०  एल०  के  पास  एक  पावर  इलेक्ट्रानिक्स  परियोजना  है  ।  रेमो  इस  परियोजना

 के  लिये  पर्याप्त  जल  तौर  निर्मित  जिसमें  विस्तार  की  गुंजाइश  के  साथ  waa  यता

 संबंधी  एक  बरच्छा  ग्रा धार  उपलब्ध  करके  एक  आदर्श  स्थल  प्रदान  करेगा  |  रेमको  में  विद्यमान  सुविधा
 के  उपयोग  से  पावर  इलेक्ट्रोनिक्स  परियोजना  के  निश्चित  अवधि  से  18  महीने  पहले  चालू  होने  की

 सम्भावना  इस  परियोजना  के  समय
 से  पुर्व  चालू  हो  जाने  से  आयात  प्रतिस्थापन  के  द्वारा  600

 लाख  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  |  रेमको  में  इस  समय  निर्मित  किये  जा  रहे  feast
 मीटरों  के  डिजाइन  में  उनके  करार  के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात्‌  कोई  सुधार  नहीं  हम्ना  है  ।

 बी०  एच०  Fo  एल०  का  डिजाइन  में  सुधार  करने  तथा  दूसरे  प्रकार  के  विद्युत  मीटरों  जैसे  मैक्सिमस

 डिमांड  इंडिकेटिंग  टू  पार्ट  तथा  थ्री  पार्ट  टैरिफ  स्विच  बोर्ड  माउंटिंग  तथा  ग्न्य  प्रकार  के

 विशेष  रिले  arte  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  प्रकार  रेमो  के  बी०  एच०  Fo  एल०  में  मिला  दिये

 जाने  से  इस  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  गतिविधि  का  पुनर्नवीकरण  हो  जायेंगी  और  निरन्तर  पर्याप्त  रोजगार

 मिलता  रहेगा  ।-:

 एम०  पी०  एल०  के  अधिग्रहण  से  बी०  एच०  Fo  एल०  कीं  पोर्सीलिन  इंसुलेटस  की  झावश्यंकता

 पुरी  हो  जो  लगभग  300  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  है  ।  इस  समय  इसकी  50  प्रतिशत

 कराए  आयात  द्वारा  पुरी  की  जाती  है  ।  कभी-कभी  बी०  एच  एल  की  अ्रायात  द्वारा  ये  इं  सुलेटसं

 समय  पर  नहीं  मिल  पाते  हैं  और  इसमें  बी
 ०  एच०  ई०  एल ०

 के  उत्पादन  क्ायक्रम  में  कुछ  अनिश्चितता

 जाती है  ।  देश  के  विद्युत्‌  विकास  कार्यक्रम  कौर  झांसी  में  बी  ०  एच ०  ई०  Utto  के  नय  पात्र  के  चालू

 होने  से  जिनसे  इस  प्रकार  के  इंसुलिटरों  की  भ्र ति रिक्त  आवश्यकता  यह  स्थिति  कौर  अधिक  खराब

 हो  जायेगी  ।  इस  समय  एम०  पी०  एल०  द्वारा  बी०  एच०  ई०  एल०  की  इदन्सुलेटरों  को  श्रावश्यकता

 का  केवल  25  प्रतिशत  ही  पूरा  किया  जाता है  ।  बी०  एच०  Fo  एल०  का  एम०  पी  ०  एल०  के

 मिश्र  में  उपयुक्त  परिवहन  करके  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ताकि  बी०  एच०  ई०  एल०  का

 कुल  आवश्यकता  को  पुरा  किया  जा  सके  |

 प्ताप्ताहिक  रोजगार  है|

 279.  श्री  राम  सहाय  पॉड
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार
 साप्ताहिक  रोजगार

 को
 अंग्रेजी

 तथा  हिन्दी  के

 अतिरिकत  aa  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसे  किन-किन  भाषाओं  में  प्रकाशित  किया  जायेगा
 ?

 सुचना  झर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ओमवीर  (%)  झ्र ौर

 अब  बंगला  कौर  उर्दू  में  प्रकाशित  हो  रहा  हैं  ।  इसके  तमिल  कौर  तेलगु  संस्करण

 भी  शीघ्र  ही  निकाले  जायेंगे  ।
 इसके

 अरन्य  भाषाओं  में  भी  संस्करण  निकालने  का  प्रश्न  विचार्थ्वीन  है  |

 सीमेंट  का  उत्पादन

 280.  चोरों  रामप्रकाश
 :  क्या

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  सीमेंट  का  उत्पादन  बढाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचारधीन

 प र

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  ate  कौर  सीमेंट  उद्योग  की

 वर्तमान  अधिष्ठापित  क्षमता  211.6  लाख  मीट्रिक  टन  प्रतिवर्ष  है  तथा  200  लाख  मीट्रिक  टन  से

 अधिक  की  ate  क्षमता  भी  cara  कर  दी  गयी  है  जिसमें  से  लगभग  20  लाख  मीट्रिक  टन  क्षमता  पांचवी

 योजना  के  ata  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  1974-75  (147  लाख  मीट्रिक  की

 अपेक्षा  1975-76  के  दौरान  (172  लाख  मीट्रिक  सीमेंट के  उत्पादन में  17  प्रतिशत की  वृद्धि

 हुई  थी  |

 सरकार  ने  मौजूदा  एककों  का  अध्ययन  उत्पादन  बढ़ाने  की  सं  भावनाओं  पर  रिपोर्ट

 क्षमता  ग्र धिक तम  करने  ौर  कार्यकुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिये  कुछ  परामशंदाताओओं  की  सेवाएं  भी

 प्राप्त  करने  का  निश्चय  किया

 जूता  निर्माताओं  तथा  कपड़ा  व्यापारियों  के  प्रतिनिधियों  को  बैठक
 '

 281.  श्री  प्रसन्न भाई  क्या  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  जूता  निर्माताओं  तथा  कपड़ा  व्यापारियों  के  प्रतिनिधियों  की

 अनेक  बार  बैठक  बुलाई  थी
 कौर  उन्हें  उत्पादों  के  मूल्य  कम  करने  को  कहा  था  ;

 यदि  वो  कया  प्रतिनिधियो  ने  aa  तक  अपने  उत्पादों  के  मूल्य कम  नहीं  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  विरूद्ध  कार्यवाही  करते  का  निर्णय  किया  है  ताकि  वे

 वस्तुभ्नों के  मूल्य  .1973  के
 स्तर  पर  लायें  ;

 रोक

 क्या  इस  समय  बाजार  में  जूतों  कौर  कपड़े  के  मूल्य  सबसे  है  ;  ate  यदि

 तो  इसके  कारण

 नागरिक  पूति  श्र  सहकारिता  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  ए०  सी०  :  केन्द्रीय

 सरकार ने  श्राम  किस्म  के  जूतों
 की

 कीमतों  में  कमी  करने  के  बारे  में  कुछ  प्रमुख  जूता  निर्माताओं के  साथ

 कुछ  बैठक  कीं  ।  सूती  कपड़े  की  कीमतों  में  कमी  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कपड़ा

 व्यापारियों  के  साथ  कोई  बठक  नहीं  की  है  |

 संगठित  क्षेत्र  के  तीन  प्रमुख  जूता  निर्माताओं  ने  प्राम  किस्म  के  जूतों  की  चुकी  ब्रेंडा

 je  कीमतों  में  कमी  की  है  ।

 तथा  नहीं

 प्रशासनिक  सुधारों  के  क्रियान्वयन  के  faa  समिति  का

 282.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रशासनिक  सुधारों  का  त्वरित  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई

 समिति  गठित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर

 न  किये  =
 su  EDS   ्ण समिति  कब  तक  गयी  ने  की  सम्भावना  है  ।
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 जी कामिक  att  प्रशासनिक  सुधार  fat में  राज्य  मंत्री  होम  :

 श्रीमान्‌
 ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठाता

 बिजली  की  कमो

 283.  है  सभाई  मेहता :  क्या उ  रजा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  चालू  व्  के  दौरान  बिजली  की  सप्लाई  दुई  है  ग्रोवर  कु  छ  राज्यों  में  तो

 बिजली  की  शअ्रत्पघधिक  कमी  थी

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं

 क्या गत  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  बिजली  की  कमी  दौर  भी  अधिक है

 (=)  क्या केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कड़े  उपाय  किए  हैं  कि  कम  से  कम

 आद्योगिक  क्षेत्रों  में  बिजली  की  कमी  लम्बें  समय  तक  न  रहे  ;  जोर

 यदि  तो  देश  में  बिजली  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्यो  कार्यवाही  की  जा

 रही  है
 ?

 ऊर्जा मंत्रालय  में  उप-मंत्री  नीरो  ॥  )  (  देश  में  बिजली  की  सप्लाई

 को  समग्र  स्थिति  चालू  वर्ष  के  दौरान  बदतर  नहीं  हुई  है  ।  जल-विद्युत  केन्द्रों  के  ग्र पत् ताह  क्षेत्रों

 में  मानसून  कम  होने  के  कारण  कम  जल  उपलब्ध  होने  की  वजह  से  केरल  ate  afaaarg  जैसे  कुछ  राज्यों

 में  बिजली  की  स्थिति  पर  wat  पड़ा  दूसरी  अधिकांश  शेष  राज्यों  में  बिजली  का  उत्पादन

 agit  t

 केन्द्रीय  सरकार  स्थिति  का  निरन्तर  पुनरीक्षण  करता  रहती
 है  तथा  उत्पादन  को  अ्रधिकतम

 ने  के  लिए  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  जा  रहे  हैं  कि  निर्माणाधीन  विद्युत  oft

 का  समय-सुची  के  अत सार  हों  ।

 बिजली  की  सप्लाई  के  मामले  में  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  को  समुचित  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 समानान्तर
 परिवहन  प्राधिकरण  चलाने  वाला  श्रन्तरराज्यीय

 गिरोह

 284.  श्री  wat  सिह  चौधरी :  क्या  गृह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या
 हाल  ही  में  दिल्‍ली  पुलिस  को  हत्या  के  एक  मामले  की  जांच  करते  समय  संयोगवश

 एक  ऐसे  washes  गिरोह  का  पता  लंगा  जिसके  बारे
 में  समाचार  है  कि  वह  दिल्‍ली-उत्तर र

 प्रदेश  सीमा

 पर  * समानान्तर  परिवहन  प्राधिकरणਂ  चला  रहा  है  तथा  उसने  व्यक्तियों  को  गिरफ़्तार  किया ;

 क्या  इस  गिरोह  के  बारे  में  यह  बताया  गया  है  कि  यह  जाली  अन्तर्राज्यीय  मार्ग  परमिट

 ड्राइविंग  लाइसेंस  कौर  सड़क  टोकन  जारी  करन  में  लंगा  ६: है|  था

 (  क्या  was  छापों  के  दौरान  पुलिस  ने  भारी  मात्ना  में  वाली  विभिन्न  परिवहन

 अधिका  रियो ंं  के  रबड़  के  जाली  ड्राइविंग  पुस्तकें  तथा  सडक-द८  टब

 बरामद  किये
 :

 झर
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 20  1898  )  उत्तर

 यदि  तो  तत्र ata |  घी  तथ्य  क्या  है  कौर  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 = yo
 q Lae  ee

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Tho  एच०  मोह  :  जो  श्रीमान

 जी  श्रीमान ।

 जी  श्रीमान

 जांच  पड़ताल  के  दौरान  विभिन्न  स्थानों से  कौर  12  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  था  तथा  अ्रभिशंसी  दस्तावेज  तथा  सामग्री  भी  बरामद  की  गई  थी  ।  थाना  शाहदरा  में  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  धारा  472/473 के  अधीन  एक  मामला  एफ़०  भाई  कार  Ho  384  तारीख  16-7-76

 को  दर्ज  किया  गया  ari

 रानीगंज  के  क्षेत्रों  के  पूर्वी  एक्सटेंशन  में  कोयला  संस्तरों  का  पता  लगना

 285.  श्री  सरोज  मुकर्जी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को
 कंपा

 करा  कि  :

 क्या  रानीगंज  क्षेत्र  के
 पूर्वी  एक्सटेंशन  में  मो  इरा  तथा  काटडीह  बाजार  बंगाल  )

 में  पांच  भ्र क्षत  कोयला  संस्तरों  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  खानों  का  वास्तव  में  प्रयोग  करने  से  पव  सम्बद्ध  प्रक्रियाश्रों. को को  पुरा

 करने के  लिए  क्या
 areal  की  जा

 रही  है  ;  दौर

 इन  खानों  का  प्रयोग  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद बेद वर  :  जी

 कथित  क्षेत्रों  में  किया  पट्टियों  के  ब्यौरे  प्राप्त  करने
 के  लिए  भारतीय  garg  सर्वे  द्वारा

 ड्रिलिंग  का  काम  किंया  जी  रहा  है  सनौर  साध्यता  रिपोर्ट  बनाई  ज़ा  रही

 इन  खानों  की  खुदाई  का  कार्यक्रम  छठीं  योजना  के  उत्पादन  लक्ष्यों  के  पर

 बनाया  जाएगा

 केरल  के  श्रट्ट)प्पडी  alt  वायनाड  का  विकास

 286.  श्री  सी ०  एच०  मोहम्मद  कोया  :

 एंड  श्रीकान्तन
 नायर

 क्या  योजना  मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  पश्चिमी  घाट  विकास  कार्यक्रम  के  gata  स्वीकृति  तथा

 वित्तीय  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरका
 र

 को  श्रट्ठापडी  कौर  वायनाड  के  विकास  हेतु  कुछ  विशेष  यो  जनाਂ

 यदि  तो  उन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  की  रहन-सहन  की  दशाओं  में  सुधार  करने  के

 लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?
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 written  Answers  Sravaua  20,1998(SaKa)

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बाकर  : :
 (4)
 a)  जी  aT

 ज  हा

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  तीन  स्कीम  स्वीकृत  कर  ली  गई  है  कौर  कार्यान्वित  कीਂ

 जा  रही  है  ।

 औद्योगिक  हेतु  केरल  से  प्राप्त  विचाराधीन  श्रीचंदन-पत्र

 87.  श्री  सो०  एच०  मोहम्मद  कोया

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने कि

 क्या  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  हेत  केरल  राज्य  से  प्राप्त  श्रीचंदन-पत्न  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  वे  कितने  हैं  att  उनके  पड़  रहने  के  क्या  कारण

 Saat  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  alo  पी०  ate  केरल के  लिए

 31-7-76  तक  प्राप्त  प्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  आवेदनों  में  से  11  grace  अनिर्णीत है  ।  औद्योगिक

 लाइसेंस  ग्रावेदनों  पर  fare  लेते  समय
 विभिन्न

 बातों  जसे  कच्चे  माल  संबंधी  जानकारी

 की  अधिष्ठापित  क्षमता  दि  को  ध्यान  में  रखा  जाता
 है

 ।  श्रीजीत  आवेदनों  को

 यथा शी  घ्  निपटाने के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 श्रीराम  में  ग्राहक-पत्रों  का  जानो  किया  जाता

 288.  श्री  वि दय नारायण  इस्त्री  क्या  उधोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 सरकार  ने  गत  वित्तीय  ag  के  दौरान  श्राम  को  कितने  आशय-पत्र
 जारी  किए  हैं  ;

 जौर

 उनमें  से  प्रभी  तक  कितने  श्राव्य-पत्तों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  गत  वित्तीय  वर्ष  1975-76  में

 ara  राज्य  की  प्रौद्योगिकी  एककों  का  प्रस्थापना  के  लिए  उद्योग  ate

 1951  के  date  10  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  थे  ।

 ग्राह्य-पत्र  की  प्रारम्भिक  वैध  श्रीराम  एक  ae  जिसे  एक  वर्ष  ate  बढ़ाया  जा  सकता

 मत  गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौ  रान  जारी  किए  गए  आशय-पत्र  इस  समय  क्रियान्वयन  को  विभिन्न  अवस्थाओं

 में
 3
 XN o  |

 समाचार  संगम  सांची  भारतीय  प्रारूप

 89.  श्री  श्रनन्तराव  पाटिल  :  क्या  सुचना  ग्रोवर  प्रसरण  मंत्रों  यहं  बताने की  कपा  करेंगे कि

 क्या  उन्होंने  समचार  एजेंसी  संगम  के  बारे  में  गुट-निरपेक्ष  देशो  के  मंत्रियों
 के

 सम्मेलन

 में  सम्पर्क र  संगम  स्थापित  करने  संबंधी  भारतीय  प्रस्ताव  का  समान  करवाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई

 थी
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 असत

 1976  लिखित  उत्तर

 उक्त  समाचार  संग सके  गठन  ale  कार्यक रण
 में  क्या-क्या

 कठिनाइयां  श्राने
 की  संभावना

 है  wit  इनਂ  कठिनाइयों  को  कसे  दूर  किया  जा  सकता  है  ;  रोक

 क्या  भारत  सदस्य  देशों  को  रेडियो  ate  टेलीविजन  के  क्षेत्र  में  शिक्षा

 देने  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  तयार

 सुचना  र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ओमवीर  fag)  सुचना  और  प्रसारण

 मंत्री  को  प्रैस  एजेंसी  संगम  के  बारे  में  गट-निरपेक्ष  देशों  के  मंत्रियों  के  सम्मेलन  का  चना  गया  था

 वे  स्वाभाविक रूप  से  सम्मेलन  के  सभी  कार्यों  कौर  निर्णयों  से  सक्रिय  रूप  से  संबंद्ध  जो  भाग  लेने

 वाले  सभी  प्रतिनिधि  मंडलों  के  घनिष्ट  सहयोग  ate  लगन  के  ही  परिणाम  स्वरूप  लिए  गए  थे  ।

 प्रेस  एजेंसी  संगम  के  संचालन  के  लिए  स्पष्ट  तौर  व्यावहारिक  कराये-ढांचे  को  व्यवस्था

 सम्मेलन  द्वारा  स्वीकृत  उसके  संविधान  में  की  गई  है  ।  संगम  को  चलाने  के  लिए  एक  समन्वय  स्मिति

 भी  गठन  किया  गया

 सदस्य  देशों  को  संगम  सीमा  तक  प्रशिक्षण  देने  को  सुविधाएं  प्रदान  की  जाएंगे  ।

 स्कूटरों  के  आवंटन  के  लिये  प्रतीक्षा-सूची

 290  को  के०  लक प्पा  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकाए  को  सामान्य  सकता को  Braet  किय  जाने  वाले  स्कूटरों  की  लम्बी  प्रतीक्षा

 सुची  की  जानकारी  है  ;  हश्र

 थि  तो  उक्त  feafs  से घि पटने  के  जिये  सरकार  क्या  कायनातों  कर  रही  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  ठोस  )  are  ).  देश  में  विभिन्न  विक्रताप्रों  के  पाप  जनवरी

 1976  के  ग्रंथ  तक  सा  मार  जनता  को  स्कूटरों के  ग्रांट  के  लियें  94,  598  arse  श्रनिर्गीत  पडे

 हुए  थे  ।  हरनेक  कदमों  के  उठाये  जाने  के  फल रा  स्कूटरों  के  उत्पादन  में  छित्तर  वृद्धि  हो  रहो  हैं  प्र

 करा
 हू  कि

 स्कूटरों  को  मांग  जो  1979-80  में  3,00,000  झ्र ौर  4,00,000 के  बीच  रखी  ins है
 क  टरों  को  कूल  उपलब्धता  के  रूप  में  व्यक्तिगत  भ्र भि रु  चीज़ों  से  भिन्न क  फी  पूरी  कर  दो  जायेगी  |

 जाली  प्रमाण-पत्रों  वाला  गिरोह

 291  चौधरी  राम  THA

 थ्री  एन०  ई०  ert

 कथा  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  क़ा  दिखेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  पुलिस  की  ग्रपराध  शाखा  ने  हाथ  सेकेन्डरी  सकून  के  जालों  प्रमाण-पत्र  प्र

 विश्वविद्यालय  की  जा  नो  डिग्रियां  बेचने  वा  संगठित  गिरोह  को  समाप्त  कर  दिया  है

 मंदी  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  ale

 या  er  राज्यों
 से  भो  ऐसो  शिकायतें  भीनी हैं  are  मामले का  पता  चला  यदि  हां

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?
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 Papers  Laid  on  the  Table  August  11,  1976
 -

 गृह  मंत्रालय  में  उपद्रवी  एफ०  एच०  '

 जी  हां,श्रीमा नु  ।

 = c=rt-or> क  म दो  एक  किस्से  कैम्प  तथा  मत  लोगो  ley  लिय  ara  दज  किये  गये हैं  कौर
 rr  म ES a 56  व्यक्ति  गिरफ्तार  fara  गये  हैं  ।  प्र मि शंती  दस्तावे ज  जैसे  मा  कं शीट

 तथा  चरित्र  प्रमाण-पत्र  बरामद  fat  गये  हैं  ।

 Dacoits  Menace  in  Chambal  Valley

 292..Shri  Lalji  Bhai:  Willthe  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  nature  of  ¢fforts  being  made  by  the  Centre  and  Madhya  Preadesh  and  Rajasthan
 Governments  to  put  an  end  to  the  dacoit  menace  in  the  Chambal  valley,  common  to  these  two
 States  5

 (b)  the  expenditure  incurred  as  a  result  of  these  efforts  during  the  1851  three  years;  ard

 (0८)  the  extent  of  success  achieved  by  the  Centre.  and  State  Governments,  separately  2

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin)  (a),  (b)
 and(c):  The  Government  of  India  gave  loan  assistance  in  1970-71  to  the  Goverr  ments  0

 Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  totalling  Rs.  64:70  lakhs  for  constructicn  of  rcads  and  for

 purchase  of  wireless  equipment  and  vehicles  in  connection  with  anti-dacoity  operaticrs.  The
 State  Governments  have  also  been  asked  to  launch  coordinated  anti-dacoity  cperatiors,  to

 exchange  information  available  withthem  about  criminals  operatingin  their  areas,  to  keep
 the  situation  under  constant  review  by  holding  inter-State  meetings  regularly,  to  destroy  the  lines

 ofsupply  of  arms  and  ammunition  to  the  dacoits,  to  undertake  mobile  patrolling  of  the  naticr.al
 high-ways  to  expand  telecommunication  coverage  in  the  area,  to  provide  greater  mobility  for
 the  police  deployed

 in  the  area  and  to  prepare  a  development  plen  for  the  Che  mbal  area.

 Information  from  the  Governments  of  Madhya  Pradesh  ard
 be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  after  it  is  received.  गिरीश

 is  ewajted  er  त  will

 Manufacture  of  Woollen  Khadi

 293.  Shri  Lalji  Bhai  Willthe  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Rajasthan  Government  have  announced  recently a  master  plan  to  provide
 incentive  for  the  manufacture  of  woollen  khadi;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  MinistEer  of  Industry  (Shri  T.  A.  Pai)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 सभा  प्ले  पर  रखे  पत्र

 PAPERS  LAID  (04 .  पाएं  TABLE

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  भ्रन्तर्गत  दिवालिया

 कम्पनियों  के  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  की  जाँच
 )

 संशोधन  1976  कौर  खाद्य  परिष्करण

 उद्योग  विकास  परिषद  का  वर्ष  1971--73  का  प्रतिवेदन  i

 उद्योग  ate  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  मैं  श्री  ए०

 सी०  गान की  कौर से  ग्रावश्यक वस्तु  1955  की  धारा  की  उपधारा  (1)
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 1898  सभा  पटेल  पर  रख  गये  पत्न

 झन्तयं  त  अधिसूचना सं  रया  सां  ०  श्री  371  aaa  की  एक  जो  दिनांक

 28  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [vata  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  10978/  76]

 श्री  बी०  पी०  ata  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता हूं

 उद्योग  तथा  विनियमन  1951  की  धारा  30  की  उपधारा

 (4)  के  meta  दिवालिया  कम्पनियों  के  औद्योगिक  उपक्रमों  की  जांच

 संशोधन  1976  तथा  रंगरेजी  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  3  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 ao  सां०  नि०  437  में  प्रकाशित हुए  थे  तथा  उनका  शुद्धि पन्न  जो  दिनांक

 24  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  सा०  ato  नि०

 486  में  प्रकाशित  sar था

 [wareta  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10979/76]

 उद्योग  तथा  विनियमन  1951  की  धारा  7  की  उपधारा

 (4)  के  भ्रन्तगंत  खाद्य  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद्‌  के  ag  1971-73

 के  प्रतिवेदन  तथा  परं  ग्रेजी स  प्रकरण  की  एक  प्रति  |

 थाली  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  10980/  76]

 भ्रमित  भारतीय  सेवायें  भ्धघिनियम  1951  के  श्रन्तगत  श्रधिसुचनायें  तथा  तमिलनाडु  लोक  पदधारी

 1975  तथा  इसे  सभा  पर्ल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 गह  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्प  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  (alata  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  की  धारा  3  की  उपधारा  (  2)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक-एक

 ato
 ato  fro  399  जो  दिनांक  16  1976

 के
 भारत  के  राज पत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  इस  श्रघिसूचना  की  अनुसूची  में  उल्लिखित

 नियमों  तथा  विनियमों  को  सिक्किम  राज्य  पर  लागू  किया  गया  है  |

 सा०  सा०  नि०  406  जो  दिनांक  16  1976  के  भारत  के  राज पत्न

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )  भारतीय  वन  में  पद  संख्या  संशोधन

 1976,  जो  दिनांक  16  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  झधिसूचना

 सख्या  सा०
 सा०  नि०  407

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  |  संशोधन  1976,  जो  दिनांक  16

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ao  alo  fro  408

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 ce  ae

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 26  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 903  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (3°)  भारतीय  पुलिस  सेवा
 )  दूसरा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 26  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fito

 904  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (art)  भारतीय  वन  सेवा  )  दूसरा सं  शोधन  1976,  जो  दिनांक

 26  1976 के  भारत के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  905

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 ato  ato  नि०  906  जो  दिनांक  26  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  तथा  जिसमें  दिनांक  16  1975  की  शभ्रधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  fro  2228 का  शुद्धि  पत्र  दिया  हुमा  ।

 भारतीय  वन  सेवा  प्रदेश  संवर्ग  में  पद  सख्या  निर्धारण )  1976,

 जो  दिनांक  29  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां ०

 नि०  426  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  में  पद  सं  गया  निर्धारण )  दूसरा  संशोधन  विनियम

 1976,  जो  दिनांक  6  जुलाई  1976  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  सां०  नि०  444  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 6  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 445  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 सा०  सां०  नि०  1016  जो  दिनांक  17  जलाई  1976,  के  भारत  के

 राज पत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  दिनांक  7  1975  की

 अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  2268  का  शुद्धि पत्र  दिया  हुमा हू  ।

 प्रतीत  भारतीय  सेवायें  )
 संशाधन  1976,  जो  दिनांक

 17  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  alo  सां०

 1०  1017  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  )  दूसरा  संशोधन  1976,

 जोਂ  दिनांक  17  1976  के  भांरत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  ato  fro  1018  में  प्रकाशित हुए  थे  |

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  तीसरा  संशोधन  1976,

 जो  दिनांक  17  1,976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुचना  संख्या

 स०  सां०  fito  1019  में  प्रकाशित हए  थे  ।
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 भारतीय  वन  सेवा  )
 तीसरा  संशोधन  1976  ,  जो  दिनांक

 17  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 1020  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय प्र  शासनिक  सेवा  )  दूसरा स  शोधन  1976  जो  दिनांक

 17  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसुचना  संख्या  सा०  aio  fo

 1022  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  दूसरा  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 17  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  सा०  सां०  नि०

 1023  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  )  संशोधन
 1976

 ,
 जो  दिनांक  17  जुलाई

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र घि सूचना  त्या  सा०  सा०  नि०  1024  में

 प्रकाशित  हए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  द्वारा  संशोधन  1976

 जो  दिनांक  24  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचना  संख्या

 सा०  ato  fo  1064  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  अखिल  भारतीय  सेवायें  संशोधन  1976  जो  दिनांक

 31  1976  के  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचनता  संख्या  सा०  सां  ०नि०

 1109 में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  बन  सेवा  में  पद संख्या  निर्धारण )  संशोधन  fa

 1976  जा  दिनांक  3  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  झधघिसुचना  संख्या

 ato  ats  fro  750  (%)  में प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  वन  सेवा  संशोधन  1976,  जो  दिनांक

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में.भधिसूज्चना  संख्या  aro  ato  fro  751

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ॥

 में  रखा  गया  ।  देखिए  एल०  टी०  |  10981/76]

 (2)  तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  हारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  मई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  रॉक

 पदधारी  1973  की  धारा  28  की

 धारा  (3)  के  भत्ते  तमिलनाडु

 1975  की  एक  दिनांक  25  1976.  तामिलनाडु

 सरकार  राजपत्र  में  भ्रुघिसूचना  संख्या  ato  नि  aro  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 (3)  उपयुक्त  अधिसूचना  को  सभा  पर  रखने
 में  हुए

 विलम्ब
 के  कारण

 तथा

 ह  र
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 वकान  a  मए पििीतणयए।ा  Se

 धारणा  सवा शारदा  का  न  रखें  जानें  के  कारण  बताने भ्र घि सुचना  का  हिन्दी  सं

 वाला  एक  विवरण  तथा  भ्रंप्रेजी

 में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  10982/76]

 वित्त  2)  1971  के  अन्तर्गत  जारी  अधिसूचना  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  लवण

 1974  के  श्रत्तगंत  जारी  कम्पनी  1976  तथा

 उत्पाद  नियम  1944  के  अन्तरगत  जारी आयकर  1976,  केन्द्रीय उ

 केन्द्रीय  सीमा  शुल्क  1962  के  श्रन्तगंत  जारी  अधिसूचनाओं  तथा  सीमा-पार्क  टेरिफ

 1975 के  sata  जारी  श्रीवास  बनायें

 राजस्व  तथा  बैकिंग  विभाग
 के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (sit  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  में

 लिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  2)  अधि नियम  971  की  धारा  के  अ्रत्तगत  श्रधघिसूचना  संख्या

 सा०  aio  तथा  अग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक

 3  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 [x area  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०..10983/  76]

 (2)  केन्द्रीय
 उत्पाद  शुल्कਂ

 तथा  लवण  1944  की  धारा  38  के |  ह  अ्रन्तगत

 निम्नलिखित  श्रधिसुचनाओओं  car  अंग्रेजी से  की  एक  एक  प्रति  :--

 क  केन्द्रीय  '  सं  शोधन )  नियम  1976)  जो  दिनांक  9

 1976  के  के  राजपत्र  अ्रधिसुचना  सख्या  ato  सा०  नि०  393

 (=)  में  प्रकाशित हु  ए  थे  तथा  एक'व्यार्यात्मक ज्ञापन  ।

 Hefta  उत्पाद-मुल्क  1976  जो  दिनांक

 19  1976  कैं  भारत  के  राजपत्र  में  alsa  सख्या  alo  सा०  fro

 415  (=)  में  प्रकाशित हुए
 थे  ।

 [vara में  रखा  गया
 ।  देखिए स  गया  एल०  टी०  10984/76

 (3 ह  )  कम्पनी  )  श्रमिक  1964  की  धारा  25  उपधारा  (3)

 के  श्रन्तगं  कम्पनी  )--  1976  (  दी  तथा

 मरंग्रेजी-स  की  एक  पति  दिनांक  ;  28  1976.8  भारत  के

 पत्र  -  में  अधि  सुचना  सं
 aro.  279  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 थालयਂ
 में

 रखा  गया  ।
 देखिए  संख्या  एलडी ०

 1  0985/76]

 (4)  श्रेय  कर  1961  की  धारा  296  के  अस्त त  संशोधन  )

 1976  तथा  अंग्रेजी से  स्कोर  की  एक  जों  दिनांक  19

 1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  संख्या  श्री  420  (=)

 प्रकाशित हुए  थे
 ।

 (aaraa  में  रखा  गया  देखिए त  एल०  Zto  10986/76}
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 (5)  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  नियम  1944  के  अन्तर्गत  जारी  की  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 alo  ato  नि०  388  जो  दिनांक  1  .1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 aro  सां०  नि०  810 जो  दिनांक  जून के भारत के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  नि०  395  जो  दिनांक  10  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  तथा  ए  क  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सा  ato  नि०  854  जो  दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  ए
 क  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 सा०  सां०  नि०  863  जो  दिनांक  19  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (3:)  ato  ato  fro  865  जो  दिनांक  19  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 {ware  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  -10987/761

 (6)  सीमा  शुल्क  1962  कीਂ  धारा  159  के  श्रन्तंगंत  निम्नलिखित

 सुनारों  तथा  east  संस्करण )  की  एक-एक'प्रति

 alo  aro  fro  691  जो  दिनांक  22  1976  कें  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  ate  नि०  :369  जो  27  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्र काशी हुई
 थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  सोनी  370  (oF)  जो  दिनांक  27  1976  के  भारत के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  ate  fro  753  जा  दिनांक  29  1976  के  भारत के  राज पत्  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  ato  fas  386  (=)  जो  दिनांक 29  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थी  क  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 (@:)  ato  ato  fro  387  जो  दिनांक  1  1976 के  भारत  के  राजपत्र

 में
 प्रकाशित  हुई  थी

 तथा  ए  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०
 1914  जॉ  दिनाक  5  1976  के  भारत कि  राजपत्र  में  प्रकाशित

 ge  at
 तथा  एक eaters

 क

 ज्ञापनों
 ।'

 ato  ato  नि०  805  जो  दिनांक  5  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato
 ato

 नि०  806 जा  दिनांक  1976  कें  भारत  के  राजभवन  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ato  सां०  मां  807 जो  दिनांक  1976 कें  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथां एक  व्याख्यात्मकਂ  ज्ञापन  |
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 सा०  सा०  fro  808  जो  दिनांक  5  1976 के  भारत  के  राज पत्न

 में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  ए  के  व्याख्यात्मक ज्ञापन  |

 सा०  ato  थीं  397  जो  दिनांक  11  1976 के  भारत  के

 पत्न में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 ato  ato  fro  410  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्र
 काशित  हुई  थी  भ्रम  ato  सा०७  fro  463  जो  दिनांक  23  जुलाई

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 ato  ato  नि०  411  जो  दिनांक  17  1976  के  भारत  के

 राजतंत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 सा०  ato  fro  898 जो  दिनांक  19  1976 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थीं  तथा
 ए  क

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 सा०  सां०  नि०  433  जो  दिनांक  1  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्र  काशित  हुई  थी  तथा  शक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा ०  साठ  नि०  436  जो  दिनांक  1  1976 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हु  ई  थी  तथा  ए  क  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 (wzSteE)  Ato  श्री  447  जो  दिनांक  1  1976  के  भारत  क  राजपत्र

 में  प्र काशित हु  ई  थी  तथा ए  क  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ato  atc  नि०  457  (=)  प्र  458  जो  दिनांक  16  1976

 के  भारत के  राजतंत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०  सां०  to  1055 जी  दिनांक  17  1976 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुईं  थी  तथा
 ए  क

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 सा०  ato  fro  464  (#)  लो  दिनांक  22  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शासन  ।

 ato  सां०  मि०  469  (¥)  से  सा०  सा०  fro  471  (=)
 जो

 दिनांक

 23  1976  के  wee  के  रामपती  में  प्रकाशित  हुई  थो  तथा  एक

 चमक  ज्ञापन  ।

 सा०  सां०  fo  489  (®)  आ rt fate  28  1976  के  भारत

 के राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा
 एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 प्रवेश पत्र  प्र  रुप  1976 लो  दिनांक  1  1976 के
 भारत

 के  राजपत्र  में  ofr  सूचना  संध्या  सां०
 धा०  519

 (४)  में  प्रकाशित हुए  थे

 तथा  एक  ज्ञापन  |

 में  रखा  भया  देखिए  संध्या  एल०  टी ०  1098/768]

 (7)  डेरिक
 प्रीवियस

 ,
 1975

 की
 धारा  7

 की
 उपधारा  (3)  के

 पठित  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के  ata  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  (ee

 तथा  प्रेरित  सश्करण ) की एक्रएक प्रति की  एकाएक  प्रति

 104



 11  1976  सभा  पटल  पर  रख ख  गये  पत्न
 लना

 amin sate  2  1976 के  भारत  के  राज पन्न सा०  Ato  fro  741  जो  रि

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 ao  ato  नि०  743  जो  दिनांक  2  अगस्त  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 ato  सा०  नि०  745  जो  दिनांक  2  अगस्त  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  ।

 [Tarra  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10989/76]

 निर्माण  संरक्षण  )  1976

 ऊर्जा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  में  परमाणु  ऊर्जा  अधिनियम  196  2  को  धारा

 30  की  उपधारा  (4)  के  ware  विकोर्ण  संरक्षण  )  1976  तथा

 aga  की  एक  प्रति  सभा  पटल  रखता  हूं  ,  जो  दिनांक  29  1976  के  भारत  क

 राजपत्र  में  ग्रीस चना
 संख्या  सा

 ०सां०
 नि०  756  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टा०  10990/76]

 नारियल  wat  नियंत्रण  qn  1976,  afar  जटा  बोर्ड  एर्नाकुलम के  ag

 1973-74  के  प्रमाणित  लेखे  तथा  दिल्ली  wa  उद्योग  विकास  निगम  दिल्‍ली  के  15-  2-71  से

 ५1-  8-72  तक  की  ध्रवर्धि  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  atc  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीपीओ  :  मैं  श्री  To  पी०

 शर्मा  की  कौर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (1)  शभ्रावश्यक  वस्तु  प्रीमियम  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  श्रन्तगत

 नारियल  भूसी  नियन्त्रित  आदेश  1976  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण )

 जो  दिनांक  26  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसुबना  संख्या  ate  का

 2168  में  प्रकाशित  gar  था  ।

 प्रिस्वालय  में  रखा  गया  बखिया  संख्या  QHo  टी०
 .10991/76]

 (2)  नारियल  जटा  उद्योग  1953 की
 घारा  17  की  उपधारा  (4)  के  ध्न्तगंत

 नारियल  उटा
 बोड़ें  एर्नाकुलम  के  व्  1973-74  के  प्रमाणित  we  तथा

 dash  की  एक  प्रति  atc  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 प्रिन्भालय  में  रखा
 गया  देखिये

 संख्या  एल०  टी०
 10992/76]

 (3)  कम्पनी  1956 की  धारा  619% की  उपधारा  (1)  के  झन्तमंत  दिल्ली

 लघु  उद्योग
 विकास  निगम  दिल्‍ली के  15-2-71  से  31-8-72  तक

 की  अवधि
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  पर  नियमन  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों

 अंग्रेजी  )  की  शुक  प्रति  ।

 [ararera  में  रखा  गया  देशीय  संख्या  एल०  टी०  10993/761
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 तमिलनाडु  वेतन  संदाय  1951  के  श्रन्तरगंत  शधिसचनायें

 ै ड ग (भ  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  —

 तमिलनाडू  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  31  1976  को  जारी  की

 गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  वेतन  सं  दाय  अधिनियम

 1951  की  धारा  14  की  उपधारा  (3)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुए

 ato  नि०  तरा  जो  दिनांक  22  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  att  जिसके  द्वारा  तमिलनाड़ु  मंत्री

 यात्रा  भत्ता  1951  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 ato  fro  श्री  जो  feat  22  1975  के  तमिलनाडु

 सरकार के  प्रकाशित  थी  are  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  विधान

 मण्डल  यात्रा  भत्ता  1.955  it  कतिपय  संशोधन  क्या  गया  है

 sada  प्रघिसुचनाओं  को  सभा  रखने  में  विलम्ब  के  कारण  ने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेज़ी  संस्करण  |

 में  राज्य  गया  दीदए  संख्या  एल  टाल  10994/  76]

 at  सेना  ऑ्रधिनियम  1957  के  श्रन्तगंत  अधिसुंचनायें

 रक्षा मं  प्रलय  में  उपमंत्री  ज्ञ०  बी०  पटनायक ):
 में  नौ  1957  की  घारा

 185  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  ग्रधिसुचनाशओं  (  हिन्दी  तथा  ५) अंप्रेजी  संस्करण )  की  ट  सभा

 पटल  पर  रखता  ह  |

 (1  *(q  नौसेना  हल  संशोधन  1976  जो  दिनांक  1

 19764 भारत  के  राजपत्र  TAA  TAAL
 सा०  fTo  सरा  98  में

 शित  हुए  थे  ।

 में  रखा
 गया  देखिए  संख्या  एल  टी०  10840  /  76]

 क्  नौसेना
 दूसरा  संशोधन

 1976 जो  दिनांक  1  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  थीं  तरां  100  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 क*  नौ
 सेना  दूसरा  संशोधन  दिनांक

 8  1976

 के  भारत  के  usu  अधि  सुचना
 संखया  सां०  नि०  झा०

 :108  में में

 हुए  थे
 "1

 8 नौसेना  तीसरा  संशोधन  1976  जी  feats 8 8

 1976  के  भारत  के
 राजपत्र  में

 अधिसूचना
 संख्या  सा०  fito  शहरी  109  में

 प्रकाशित  हुएं
 थे  ।

 **(  नौसेना  चौथा  1976  जौ  दिनांक  !8

 1976
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  नि०  बना  114  में

 शित  हुए  थे  ।.

 [ware  में  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10875/76]

 ग्र धि सुचना  पहले
 12  1976  कों  सभा  Gea  पर  रखी  पौर  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 नियमों  के  नियम  234  (2)  के  अर्न्तगत पुनः  सभा  पटल टल  पर  रखी  गई  1

 हैं
 ग्रघि सुचना यें  पहले  19

 मई
 1976  को  सभा  पटल  पर  रखी  गई  आर  प्रक्रिया  संबंधी

 ae  नियमों के  नियम  234  (2)  के  झन्तगंत  सभा  पटल  पर  रखी  गई  ।
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 (2)  नौसेना  1957  की  धारा  185  के  ग्रन्थित  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 तथा  श्रंप्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 नौसेना  संशोधन  1976,  जो  दिनांक  17

 1976 के  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  नि०  ब्रा  180  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 नौसेना  छठा  1976  जो  दिनांक  17

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र घि सुचना  संख्या  ato  fro  का  181  में

 शित  हुए
 थे  ।

 नौसेना
 सातवां  संशोधन  1976  जो  दिनांक  31

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्र धि सूचना  संख्या  सां०  fro  का  189  में

 शित  हुए  थे  ।

 नौसेना  )  आठवाँ  संशोधन  1976  जो  दिनांक  31
 ष्ह्  ar 1976  के  भारत  के  राज पत्न  में  अधिसूचना  wea  ॥  to  नि०  तरा ०  190  में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०  10996/76]

 REVIEW  AND  ANNUAL
 REPOR

 T  OF  BHARAT  COKING  COAL  LTD,  FOR  THE

 YEAR  1974-75

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Energy  (Prof.  Sigtdeshwar  Prasad):
 laidon  the  Table  a  copy  each.of  the  following  papers  (Hindi  and  English  versions)  under  sub-
 section  (1)  of  section  619A  of  the  Companies  Act,

 (1)  Review  by  the  Government  on  the  working  of  the  Bharat  Coking  Coal  Limited,
 for  the  year  1974-75.

 (2)  Annual  Report  of  the  Bharat  Coking  Coal  Limited,  for  the  year  1974-75  along  with
 the  Audited  Accounts  and  comments  of  the  Comptroller  and  Auditor  General
 thereon.

 ——s

 (LAED  ON:  THE  TABLE: 52०  LT:  10997/76)

 aaa  समितियाँ---कार्य  साज़िंदों

 PARLIAMENTARY  COMMITTEES

 SUMMARY  OF  WORK

 महासचिव  :
 मैं  एक  जून  197  5  31  1976  की  भ्र वधि  सम्बन्धी

 संसदीय

 कार्य  सारांश  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।
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 राज्य  सभा  से

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  राज्य  है  से  प्राप्त  एवं  सन्देश  की  सुचना  हं  कि  राज्य  सभा

 10  झझगस्त  1976  की  इतनी  बनवा  में  शल्य  सभा  की  सदस्यता  से  vat  भूपेश

 रोशन  वी
 ०

 बी०  मुल्क  गोविन्द
 ल
 लाल  के  ०  के  ०  एस०  के ०

 कॉम  मेहता
 कौर  श्रीमती  जीजा  ईमाम  के  निवृत्त  होने  के  कारण  शक्ति  हुए  स्थानों

 संविधान  विधेयक  1973  सम्बन्धी  दोनों  की  संयुक्त  समिति

 में  राज्य  सभा  के  नौ  सदस्य  चित्रित  सम्बन्धी  लोक  श्मा  की  ध्फारिश  की  रहमत  हुई  शार

 रिक्त  हुए  स्थानों  पर  उक्त  संयुक्त  vfafé  में  तय  सभा के  सदस्यों  सब श्री  was  गुप्त  रोशन

 ची०  बी०  मुल्क  गोविन्द  वीरेन्द्र  कुमार  २/खलेचा,  एस०  एन०  मल्ला

 एक  कार  ait  मेहता  ग्रोवर  श्रीमती  अजीजा  ईमाम  को  नियुक्ति  fa

 ए  सि  नन

 विधेयकों  पर  प्रकृति

 ASSENT  TO  THE  BILLS

 महासचिव :
 मैं  पिछले  qa के  दौरान  aug  की  दोनों  हडीयों  दरा  my  दिये  गये  तथा

 राष्ट्रपति  की  भानुमती  प्राप्त  निम्नलिखित तेरह  विधेयक  ver  पटल  पर  रखता  हुं

 (1)  faa  विधि  1976

 (2  विवाह  बिधि  ७ विधेयक  1976

 बीपीएल  पोत
 परिवहन  हिंकोध

 )  19.76. (3)

 (4)  ara  fuaiwe,  1976

 (5)  grat  बिरन  1976

 कोयला  खान  साधन  1976 (6)

 (7  संविधान  (4oat  Galan)  farwe,  1976

 (8)  जीवल  दिशा  शीला  (wealtey  छप  छह  1976

 (9)  बेक़रारी  ate  बिलीव  acer  (gwen)  fears  19°6

 (10)  झतिरिबित  पप लब्धि यं  (afwara  संबोधन  1976

 (11)  चाय  1976

 (12)  भारत  का  शबष्ट्रीय  पुस्तकालय  1976

 (
 1976

 ere कता  किल  ललना
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 11  1976  समिति  के  लिए  निर्वाचन

 याचिका  समिति

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 32  वाँ  प्रतिवेदन

 श्री  विभूति  मिश्र  मैं  याचिका  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 et  नाक  ee  ag  es  नन

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEE

 राजभाषा  समिति

 गृह  कामिक  फिर  प्रशसनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  किये  विभाग  में  राज्यमंत्री

 श्री  ata  मेहता  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  ee

 कि  राजभाषा  wfafiaaq  1963  को  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अ्रतुसरण

 में  लोक  सभा  के  सदस्  सकेंगी  भगवत  झा  आजाद  झ्रोर  मूल  चन्द  डागा  के

 स्थान  पर  जिन्होंने  राज  भाषा  समिति  से  त्यागपत्र  दे  दिया  ह  समिति  के  सदस्यों

 के  रुप  में  कार्य  करने  के  लिए  masa  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  श्रीनगर  एकल

 संक्रमणीय  मत  द्वारा  झपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 राजभाषा  1963  को  धारा  4  को  उपधारा  (2)  के ग्रनुप रण

 लोक  सभा  के  सदस्य  पव  श्री  भागवत  झा  बाजार  आर  मूल  चन्द  डागा  के  स्थान

 पर  जिन्होने  crane  cfs से  त्यागपत्र  दे  दिया है  समिति  के  सदस्यों  के

 रुप  में  काय  कले  के  लिए  अनुगत  प्रतिनिधित्व  qzta  के  उतार  एकल

 सामान्य  मत  द्वारा  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ्  |

 The  motion  was  adopted.

 राष्ट्रीय  बाल  alfa  सम्बन्धी  संकल्प--ज़ारो

 MOTION  RE,  NATIONAL  POLICY  FOR

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  हम  राष्ट्रीय  बाल  नीति  संकल्प  पर  दागे  चर्चा  प्रारम्भ  करते हैं

 |

 मंत्री  महोदय  अरपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 समाज  कल्याण  ऑर  संस्कृति  मंत्री  नुह  कल  मैंने
 उन

 सदस्यों
 के

 प्रति

 उ्राभ! र  प्रवास  दि aM
 mn  ब था  जिन्होंने  इस  मामले  में  tt}  रो  दिलचस्पी  लेकर  बहुमूल्य  सुझाव  दिये  ।
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 काणा
 Election  to  Committee

 re
 August  11,  1976

 सीमित  समय  होन ेके
 कारण  यद्यपि  मं  उठाई  गई  सभी  बातों  पर  चर्चा  न  कर  पाऊंगा  परन्तु

 मैं  सभा को  अ्राश्वासन  देता  हूं  कि
 जो  भी

 सुझाव  दिये  गहरे हैं
 उन  पर  सरकार  पूरी  तरह  fare

 तारेगी  ।

 एक  बात  सभी  सदस्यों  यह  कहीं  है  कि  गयंवती  माताओं  alt  6  ae  तक  के  बच्चों

 के  पोषाहार  की  कौर  अधिवास  care  दिया  जाये  फर्में  सन्देह  नहीं  कि  यह  जीवन  वਂ  अत्यन्त
 se

 वपूर्ण  भाग  होता  है  जिसमें  बामी  ९ %.  कत  पर  बच्च ेवे  विकास  पर  asa  प्रभाव  पड  जाता

 है  ।  इस  प्रयोजनाथ  मेरे  मंत्रालय  के  sf  तथा  ग्रामीण  किस  सहबा  ता
 8.  @

 av विभाग  बच्  राज्य  सरकारों के  सहयोग  से  एक  सुगठित  बाल  रा
 सेवा

 are  की  है  जिसदा

 उद्देश्य  उपरोक्त  सभी  बातों  पर  जोर  देना  है  ।

 परौ मुख्य  रुप  से  बाल  विवार  सेवा  का  areca  गर्भवती  मोतियों  और  wales  मां अ

 aq
 ware

 बच्चे  की  देख-भाल  से  होता  है  सके  बाद  बच्चों  को  रोग  मनत  व  wie  रोगों  से  बचाने

 की  बात  gq
 >  |  जिसके  इन्तगंतਂ  fewer  नियमित  we  से  स्वास्थ्य  परीक्षा  cage  भोजन

 पचा  रिवा  तथा  इनोवा  वि  शिक्षा  कार्यक्रम  धात ेहैं  ।  हम  इस  बात  को  झअनिवाय  मानते

 हैं  कि  3-  6  बल के  बच्चों को  विशषवा/र  कमजोर  बंग  वे  बच्चों  की  श्री  इन  कार्यक्रमों  क  Weta

 ध्यान  दिया  जाये  arf उन्हें  रही  प्रेरणा  मिलਂ  सके  तौर  ह भ, झप ह  स्वस्थ  दीदार  हो  सके  :।
 इस

 प्रयोजनार्थ  ea  विद्यालयों  बिल्कुल  निकट  इग नवा ड़ियां  स्थापित  कर  रहे  हैं  arf

 प्राथमिक  विद्यालयों  के  as  बच्चे  विशेष  दर  लड़कियां  छोटे  की  देख-भाल  वार  सके  ।

 इससे  लड  यों  को  प्रशिक्षण  भी  fear  ate  ainvarss  चायंवर्त थ्रो  को  भी  साक्षरता  मिलेंगी  ।

 चुकी  यह  नई  योजन  है  सनौर  इसमे ंबहुत  सो  एजेंसियों  को  शामिल  किया  जाना  इसलिए

 बल्व  में  इसे  लग  दिया  जाय े।  ब् wey  निश्चय  feet  गया  है  पहले  चन  हुए  33

 है  कि  छठी  योजना  दौरान  इस  ATT  aN  को  देश  वे  wat  ब्लाकों  में  लग  fra  जा  सकेगा

 यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  योजना  है  इस  से  समाज  के  मजोर  वर्गों  को  बहुत  लाभ  होगा  |

 मझे  प्रसन्नता है  fa  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  अर  इधिवतर  राज्य  सयारा  ने  इस  रोज

 का  स्वागत  काया  ae पिन नन  ट र्म  सोचते हैं  दि  इस  बय  को  एव  स्वतन्त्र  सिवाय  द्वारा  इंडिया

 दक्षतापूण ढंग
 से

 दिया  जा  सकेगा  ।  afer  भारतीय  चिकित्सा  संस्थान
 द्वारा

 इस  योजना  पर

 कार्य  विया  जा  रह हा

 हम  इस  बात  पर  भी  बल  द  रहे  हैं  कि  प्रत्येक  गांव
 में  एक  मिली  मण्डल  च  गठन  fear

 जाये  क्योंकि  गांव  की  स्त्रियों  को  भागीदार  बनाये  बिना  बच्चो  के  लिए  कोई  भी  वाय  क्रम

 स
 ea
 नहीं  हो  स्व्व्प्ता  ।

 ie we  के
 इस  सम्बन्ध  में  प्रगति  संतोष  Waa  कही  जा  कती  हम  राज्य  सरकारों  से  सम्पक  बनाए

 हुए  हैं  alfa  इन  महिला  मण्डलों  का  गठन  हो  सके  |

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  एक  योजना  तयार की  है  fas  अनुसार  गांवों  की  एक  निर्धारित

 संख्या  के  लिए  कम  से  कम  एक  दाई  अवश्य  हो  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  सहयोग  से  हुम  प्रत्येक

 प्राथमिक  केन्द्र  में  एक  अतिरिक्त  डाक्टर  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  जो  केवल  बच्चों  की  ओर

 ही  ध्यान  दे  ।  हम  इस  कार्यक्रम  को  भाग-दौड ़मे ंलागू  नहीं  करना  चाहते  क्योंकि  यह  काय  विशाल

 काय है  wit  हमें  विस्तृत  कार्य  का  अनुभव  चाहिए  ।  उस  श्रनभव  का  लाभ  उठा  -  कर  हम  इस

 कार्यक्रम  को  देश  भर  में  लाग  कर
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 20  1898  )
 समिति  के  लिए

 निर्वाचन अ

 अन्य
 महत्वपूर्ण

 बात  बच्चों  की  प्राथमिक  शिक्षा
 के

 बारे  में  इस  समय  प्राथमिक  शिक्षा

 की  स्थिति  से  aa  निराशा  होती  है  ।  हमें  जो  लक्ष्य  1960  में  प्राप्त  कर  लेना  चाहिए  वह

 प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  पांचवीं  योजना  में  पुरा  होने  की  भी  ara  नहीं  है  ।

 लेकिन  एक  बात  बड़ी  स्पष्ट  है  कि  प्राथमिक  कक्षाओं  में  प्रवेश  लेने  काल्स  बच्चों  की  संख्या

 में  बहुत  भ्रमित  वृद्धि  हो  रही  है  :
 wa  यह  म्रबूपात  86  प्रतिशत  से  99.  9  प्रतिशत

 हो  गया  है  ।  हमें  इस  दिशा  में
 wat

 कौर  प्रयत्न  करने  हैं  ।  इस  बात  को
 है

 कि

 लड़कियों  mix  अ्रतुसुचित  जातियों  तथा  अझ्रवुसुचित  Sta-siTfaat  के  बच्चें  की  शिक्षा  के  लिए

 दरार  प्रयत्न  किये  आय  |

 जहा  बच्चा [  ए  दोपहर  के  भोजन  की  व्यवस्था  का  प्रश्न  गुह  मंत्रालय  ने  संतोष

 प्रकट  किया  है  कि  धन  की  कोई  कमी  हीं  होने  दी  जाएगी  ।  बच्चों  की  शारीरिक  शिक्षा

 की  कौर  ध्यान  देने  का  भी  पुरा  प्रदत्त  किया  जायेगा  |

 नगर  निगम  द्वारा  चल  जा  रहे  कौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चल  रहे  wafer  विद्यालय

 में  शिक्षा  का  सत्तर  सुधारने  के  लिए  बराबर  प्रय  किये  जा  रह ेहैं  ।  बच्चों  प्रारम्भिक  शिक्षा

 देना  काफी  कठिन  कायें  है  जिसके  aga  मेहनत  की  जरूरत  ।

 सरकार  इस  बात  से  पुरी  त
 न  हा

 रद  सहमत  है  कि  बच्चो  के  लिए  स्वस्थ  साहित्य  तैयार

 करन ेके  काय  को  yoy  प्राथमिकता  दी  जाये  ।  हुम  इस  काय  को  देश  के  भीतर  तोर  बाहर
 >

 दोनो  अगले  प्रभावी  ढंग  से  करना  चाहते  हैं  ।  हुम  इस  विषय  को  यूनेस्को  अगामी  wana

 में  उठाने  की  सोच  रहे  हूं  क्यांकि  अन्य  कई  देशों  बाल  साहित्य  का  स्तर  हमारे  देश  में  बाल

 साहित्य  से  ऊंचा
 है

 ।  हम  इसे  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  सकते  ।  wet  से  भी
 .  हमें  बच्च

 भलाई  के  लिए  कुछ  प्राप्त  हो  तो  प्रयत्न  अवश्य  करना  चाहिए  |

 जहा  तक  भीख  मांगने  का  प्रश्न  है  कई  बार  मजबूरी के
 ।

 कारण  भी  भीख  मांगनी

 पड़ती  है  ।  पर  इस  दिशा  में  जो  कुचक्र  चल  रहा है  उसकी  भी  हमें  जानकारी  है  ।  बच्चों  का

 शोषण  किया  जाता  है  पर  भ्रष्टाचार  आते  ।  हम  इसे  रोकने  के  लिए  कानन  बनाने

 की  कौर  ध्यान  दे  रहे  बाल  अपराध  को  रखने  के  लिए  भी  कोशिश  हो  रही  है  ।  निरसित

 बच्चों  के  लिए  अ्रनाथालय  खोलने  की  योजना  1974-76  में  आरम्भ  की  गई  थी  ।  इसके  लिए

 पहले  दो  wal  में  245  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  सहायता  दी  गई  जिससे  16000  बालकों

 को  ला
 लाभ  हुआ  |  कुल  मिला  कर  208.20  लाख  रुपए  की  सहायता  दी  गई  |  et  1975  -76

 oS
 में  52  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  741:  ऋचाਂ  की  सद् दां यता  दी  जिससे  18,525  बालक

 लाभान्वित  हुए  ।  कुल  28.  83  लाख  रुपए  की  मंजूरी दी  गई ।

 बाल  श्रम  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  एक  अन्तर-विभागीय  कार्यकारी  दल  स्थापना

 की  गई  ।  सार्वजनकि  सहयोग  अरार  बाल-विकास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  संस्थान  द्वारा  एक  सेमिनार

 का  आयोजन  किया  गया  ।  इस  संस्थान  की  सिफारिशों  का  कं यं कारी  दल  द्वारा  अ्रध्ययनਂ  किया  गया

 है  ।  अब  इस  बारे  में  ्  कार्य  वाही  की  जाएगी  ।

 लेकिन  समाज  कल्याण  का  काय  सरकार  अकेली  दीं कर  सकती  हमें  जनता  का  सहयोग

 हिए  ।  साधन  सीमित  होने  के  कारण  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  हम  qi  तरह  सहायता  नहीं
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 पहुंचा  सकते  ।  लेकिन  इस  योजना  को  अन्य  महत्वपूर्ण  रंग  के  लिए  afaa  धन  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  स्वयं  सेवी  संगठनों  का  कार्य  भी  देश  के  विकसित  भागों  में  afar  है  ।  देश  के  कई

 पिछड़ें  भाग  ऐसे  हैं
 जहां

 से  बाल  विकास  की  कोई  भी  योजना  समाने  नहीं  are  है  ।  हम  कल्याण

 कार्यों  में  महिलायें  का  झ्घिकाधिक  योगदान  लेने  के  पक्ष  में  हैं  ।

 हमने  राज्य  मुख्य  ae  समाज  कल्याण  मंत्रियों  से  अनुरोध  किया  है
 कि  जो  भी  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  हैं  उन्हें  जारी  रखने  के  लिए  बिशेष  प्रयास  किये  जाय  ।

 बच्चा  को  दोपहर  का  भोजन  देने  के  लिए  उचित  व्यवस्था  पर  भी  जोर  दिया  जाये  ।

 राष्ट्रीय  बाल  बाकी
 की  स्थापना इस  उद्देश्य  से  की  गई  है  ताकि  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन

 में  जो  त्रुटियां  हो  उन्हें  दूर  किया  जा  सके  ।
 ।  प्रधान  मंत्री  स्वयं  ट्र  ate  की  चेयरमैन  हैं

 ax

 बच्चों  में  उनकी  विशेष  रुचि  है  ।  वे  इस  कार्य  को  पूरा  करने  में  हमें  प्रेरणा  देती  रहती  ।

 हमारे  देश  संघीय  व्यवस्था  है  ।  राज्य  सरकारों  को  भो  कुछ  दायित्व  हो  जाता  है  वे

 कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करें  ।

 राज्य  सरकारों  के  सहयोग  के  बिना  केन्द्रीय  योजनाएं  सफल  नहीं  हो  सकतीं  |

 दिल्‍ली  छबि  उपज  विपणन  विधेयक

 DELHI  AGRICULTURE  {PRODUCE  MARKETING  (REGULAT  ION)  BILL

 maa  महोदय  :  अब  दिल्ली  afr  उपज  विपणन  विधेयक  पर  विचार  किया

 जायेगा  ।  इसके  लिए  एक  घंटे  के  समय  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  यदि  QTAIGH  gar  तो

 हम  इस  निर्धारित  सम+  में  दर  वृद्धि  कर  दो  |  श्री  शाहनवाज  खां  |

 कृषि  wet  सिचाई  मंत्रालय
 में  राप्य  मंत्रो  शहनवाज  मैं  प्रस्ताव  करता

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कृषि  उपज  के  WITSTLE UO  मौर  प्रसंस्करण

 के  झ्र धिक  भ्रच्छे  fafaana  तथा  कृषि  उपज  के  लिए  मंडियों  की  स्थापना  झ्र ौर

 उससे  wafer  या  arising  विविकं  का  उपबन्ध  करने  वले  विधेयक  पर

 fate  किया  जाये  ।

 घ
 wae

 पद्  र  नी बम्बई  कुकी  उਂ  मंडी  ग्रधिनियभ  1939  का  विस्तार  1957  में  संघ  राज्य  क्षेत्र व

 के  लिए  किया  wat  था  तथा  तभी  से  यह  अ्रधिनियम  यहां  लागू  है  ।

 इस  अधि  निधम  के  उपबन्धों  के  श्रन्तगंत  शब  तक  केवल  तीन  मण्डियों  अर्थ  नजफगढ़

 अर  जबरा  का  विनियमन  किया  जाता
 रहा

 दिल्‍ली  की  सत्य  मण्डियों  भी
 हैं जिनका  अभी  विनियमन

 किया  जाना  है  ।  विनियमन  के  जमीन  में  कुछ  व्यवहारिक  कौर  तकनीकी  कठिनाइयां  उठ  खड़ी  हुई  थी  |

 गर्त  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  हेतु  वर्त  मान  ग्र धि नियम  का  निरसन  करके  प्रस्तावित  विधान  बन।ने  का

 विचार  वर्तम/न  विधेयक  के  grata  मंडी  में  पड़ौसी  रा
 ज्यों  के  कृषकों  को  प्रतिनिधित्व  देने  का  उपबन्ध

 किया  गया  है  ग्राम  उनका  नामांकन  उपराज्यपाल  ढारा  विया  उगा
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 उपज
 विपणन

 (faftae) .  विधेयक

 प्रस्तावित  विधेयक  में  किसी  भी  क्षेत्र  को  मण्डी  da  घोषित  करने  के  समय  स्थानीय  प्राधिकारियों

 से  परामर्श  करने  की  बात  को  छोड़  दिया  गया  है  |  विधेयक  द्वारा  उपभोक्ताओं  के  हितों  प्रतिनिधित्व

 करने  के  लिए  कृषि  विपणन  बोर्ड  और  मण्डी  समिति  में  दो  सदस्य  रखने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 विधेयक  में  इस  बात  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि-मण्डी  समिति  की  देख-रेख  तथा  उस  पर  नियंत्रण

 रखने  हेतु  उपराज्यपाल  एक  बोड़  स्थापित  करेंगे  जिसे  दिल्‍ली  कृषि  विपणन  als  के  नाम  से  जाना

 जाएगा |

 क्रेतार्मो  श्र  विक्रेताओं  के  बीच  विवादों  को  निपटाने  हेतु  मध्यस्थों  की  नियुक्ति  अथवा  मण्डी

 समिति  की  एक  उपसमिति  बनाने  का  भी  उपबन्ध  किया  गयां  है  ।  अगर  कोई  ग्रध्यक्ष  अथवा
 उपाध्यक्ष

 काय  निवास  होते  समय  तपना  कार्यभार  नए  अध्यक्ष  अथवा  उपाध्यक्ष  को  सौंपने  से  नकार  करे  तो

 उसके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  करने  की  भी व्यवस्था  की  गई  है  ।

 यह  भी  व्यवस्था  कीਂ  गई  है  कि  बोड़  सरकार  तथा  मण्डी  समितियों  से  प्राप्त  धन  से  एक  निधि

 बनाएगा  जिससे  वह  कृषि  उपज  के  बेहतर  श्रेणीकरण  तथा  उसकी  मानकीकरण  श्र  मण्डी  का

 सामान्य  सुधार  करेगा  |

 विधेयक  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  करने  वालों  के  लिए  दिया  जाने  वाला  दण्ड  भी  विद्यमान

 अधिनियम  की  दण्ड  व्यवस्था  की  तुलना  में  श्रमिक  कड़ा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gat

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  क़षि  उपज  के  भाण्डारकरण  अर  प्रसंस्करण

 के  अधिक  अच्छे  विनियमन  तथा  कृषि  उपज  के  लिये  मंडियों  की  स्थापना  आर

 उससे  सम्बन्धित  या  ऑ्रानषंगिक  विषयों  का  grat  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  |

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाज़िर
 *  चलीं  कृषि  उपज  विपणन  विधेयक

 1976,  बम्बई  कृषि  उपज  विपणन  1939  के  स्थान  पर  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  पौर  कर्ब

 तक  दिल्‍लो  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कृषि  उपज  का  विपणन  इसे  के  आधार  .  पर  किया  जा  रहा  था

 वर्जित  परिस्थितियों  के  सजदे  में  बम्बई  अधिनियम  को  पर्याप्त  नहीं  समझा  गया  ।  इस  विधेय
 >

 माध्यम  से  एक  कृषि  विपणन  ate  का  गठन  किया  जायेगा  जिसके  सभापति  के  साथ  12  wea  सदस्य

 होंग  |

 अ्रपातस्थिति  में  बहुत  अधिक  प्रचारित  कार्यक्रम  के  बावजूद  भी  पिछले  कुछ  अरसे  से

 देश  भर  में  सभी  आवश्यक  पदार्थो  के  मूल्यों  में  वृद्धि
 की

 प्रवृत्ति  लक्षित  a  रही  है  ।  मूल्यों  में  वद्ध

 a
 ऐ  एजेन्टों  शौर  जमाखोरों  की  गतिविधियों  के  कारण  हो  रही  है  ।

 ा  आआ  |

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  म्रंग्रेजी  झ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech
 delivered  in  Bengali
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 कछ  समय  पहले  प्याज  प्रौढ़  are  का  निर्यात  किया  जा  रहा  था  ।  लेकिन  we  उनका  निर्यात

 बिलकूल  बन्द  कर
 दिया  गया  है  लेकिन  फिर भी  देश  में  उनकी  कीमत  बढ़  रही  जब  तक

 नौकरशाहों  को  धांधलेबाजी  को  रोका  नहीं  जाता  तब  तक  न  तो  उत्पादक  को  लाभ  होगा  कौर

 नहीं  उपभोक्ता  को

 सरकार  ने  जम्मू-काश्मीर  कौर  हिमाचल  प्रदेश  से  सब्जियां  और  फल  लाने  हेत  तेज

 गाड़ियां  चलाई
 ह

 लेकिन  उपभोक्ताओं  को  इससे  किसी  भी  प्रकार  लाभ  नहीं  हुमा  ।  सारा

 माल  शीतगारों में  चला  जाता  है  कौर  SIMAT AT  को  पहले  के  समान  अधिक  मूल्य  देना  पड़

 रहा  है  ।  शीतगारों  के  मालिकों  की  गतिविधियों  की  निगरानी  की  जाए  |

 दिल्‍ली  के  सब्जी  विक्रेताओं  को  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  भेज  दिया  गया  है  इससे  उनके  व्यवसाय

 पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इन  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  तथा  पुनर्वास  सुविधाएं  प्रदान  जानी  चाहिएं  ।

 प्रस्तावित  ars  के  सदस्यों  को  '  कामिक  संघ  छुट्टी  की  सुविधाएं  तथा  पवन

 इत्यादि  दी  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  महोदय  मध्याह्न  भोजन  के  बाद  झपना  वक्तव्य  जरी  रखे  ॥

 श्री  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  त  क  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  लोक-सभा  मध्य  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  दो  AT  स०  To  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair.

 दिल्‍ली  कृषि  उपज  विपणन  चघिधेयव--जारी

 DELHI  AGRICULTURAL  PRODUCE  MARKETING  (REGULATION)

 श्री  कृष्ण  चन्द  हाज़िर  :  मैं  कह  रहा  था  कि  faa  समितियों  को  उत्पादकों  से  सीध  खरीद

 करनी  चाहिये  ।  उनकी  निगरानी  में  उपभोक्ताओं  को  उचित  दामों  पर  वस्तुएं  बेची  जानी  चाहिये  ।

 पडोसी  के  किसान  मल  बच  सकेंगे  ।  किसानों  को  उनके  उत्पाद  के  लिये  लाभप्रद  मत्य  मिलने

 चाहिये ं|

 दिल्‍ली  में  फल  तथा  सब्जी  के  दामों  में  वृद्धि  का  कारण  यह  है  कि  सब्जी  मा  किट  को  बहुत  दूर  ले

 जाया  गया  है  छोटे  छोटे  व्यापारियों  को  वहां  से  माल  लाने  में  कठिनाइयों  कौ  सामना  करना  पड़ता

 उन  छोटे  व्यापारियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  विधेयक  में  बोर्डों  तथा  समितियों  के

 गठन  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  बोर्डो  अर  समितियों  में  नियुक्त थ  किये
 जाने  वाले

 तमंचा  रियों  के  हितों  का  ध्यान  रखा  जाना  चहिये  ।  उन्हें  पर्याप्त  वेतन  मज़दूरी  मिलनी  चाहिये  ।

 उन्हें  सेवा  सम्बन्धी  सभी  सुविधायें  दी  जानी  चाहिये  ।  मुझे  ara  है  कि  इस  विधेयक  के  पास  होने  के  बाद

 उपभॉक्ताग्रों  को  कम  दरों  पर  वस्तुऐं  मिलेंगी  |
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 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur)  :  This  Billhas  been  brought  in  the  public
 interest.

 The  hon,  Minister  should  state  the  aims  and  objects  for  which  this  Bill  has  been  intro-
 duced  in  the  House.  I  would  suggest  that  this  Bill  after  itis  passed  should  also  be  made  appli-
 cable  to  big  cities  like  calcutta  and  Madras.

 Persons  of  I.  A.  S.  ratk  only  should  be  appointed  as  Surveyors.  All  the  residential  areas
 with  the  population  of  500  should  be  provided  with  the  fruit  markets.

 According to  the  Bill  one  progressive  agriculturist
 of  Delhi  will  be  the  member  of

 the  Board.  The  hon.  Minister  should  specifically  define  as  to  who  will  be  his  ‘‘progressive

 I  would  suggest  that  in  addition  to  one  member  of  the  Metropolitan  Council,  one

 Local  member  of  the  Parliament  should  also  be  represented  jn  this  body.

 The  ‘Board  should  not  pe  equipped  ‘with  wide  powers  which  should  be  limited.  30
 per  cent  scheduled  caste  persons  should  also  be  represented  in  the  services  «

 The  hon,  Minister  should  clarify  as  to  what  type  of  penalty  will  the  purchaser  be
 required to  pay.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja):  I  congratulate  the  hon.  Minister  for  bringing  this  Bill  which
 will  certainly  benefit  producers  and  consumers.

 Some  of  the  provisions  of  the  Billlike  constitution  of  Market  Boards  and  Market  Ccom-
 mjttees  ate  very  useful  jn  the  present  cotext  of  things  Representatives  of  the  producrs  will  be
 there  jn  these  bodies  to  look  after  their  jntersts.  This  Bill  contains  some  useful  proviision
 for  regulating  the  markets  for  the  tradirs  ofelhi  and  adjoining  States.  Now  agriculturjsts
 will  get  fair  prices  for  their  produce  through  these  marketing  Boards  and  Cemmittees.

 The  Board  has  also  been  empowered  to  check  adulteration.  This  Bill  will,  no  dcubt,
 create  confidence  in  the  minds  of  producers.

 I  would  also  suggest  that  stores  and  cold  stores  should  be  provided  in  sufficient  number
 for  the  agricultyrists  so  that  they  could  store  their  commodities  and  sellthe  same  at  the  appro-
 priate  time.

 I  would  also  request  the  Government  to  remove  the  army  of  middlemer.  between  the  pro-
 ducers  and

 consumers
 in  the  larger  interests

 of  the  people.

 को  भोगेन्द्र  झा  :  यह  विधेयक  पुराने  भ्र घि नियम  का  स्थान  लेगा  ।  यह  बात  खुशी

 की  है  कि
 जो

 कुछ
 भी  हम  चाहते  थे  वह  सब  विधेयक  में  है

 ।

 विधेयक  का  उद्देश्य  कृषि  उत्पादनों  की  मार्किट  को  विनियमित  करना  है  ।  इस  विधेयक  द्वारा  इस

 बात  का  कोई  भी  संकेत  नहीं  मिलता  कि  उत्पादक  wot  पैदावार  के  लिये  अच्छे  दाम  प्राप्त  करने  के  बारे

 में  निश्चित  रहेंगे  ।  विधेयक  में  दशकों  की  पैदावार  के  मूल्यों  के  बारे  में  कोई  भी  उल्लेख  नहीं  किया

 गया है

 विधेयक  में  इस  प्रकार  व्यवस्था  भी  slay  लिये  कि  उत्पादन  बिना  किसी  झ्राढ़ती  अथवा

 व्यापारी  के  सीधे  मार्किट  मैं  झरा  सकता  है  ।  इस  बात  को  विधेयक  के  अर्न्तगत  नहीं  लाया  गया  है  ।  ars

 अथवा  समिति  को  यह  देखने  की  शक्तियां  भी  प्रदान  की  जानी  चाहिये  कि  उत्पादकों  को  दिये  गये  दामों  कौर

 उपभोक्तावाद  द्वारा  दिये  गये  दामों  केबीच  कितना  अंतर  है  ।  दबोच  अथवा  समिति  को  इस  प्रकार  की  कोई

 भी
 शक्तियां  नहीं

 दी  गयी  हैं  ।  विधेयक  को  पढ़ने  से  पता  चलता  है  कि  बो  मूल्यों  के  बारे  में  कोई  भी

 हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  |  विधेयक  में  इस  were  का  प्रावधान  जोड़  ही  जाये  ।
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 विधेयक  में  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  समिति  में  एक  प्रगतिशील  किसान  तथा  कृषक  संस्था  का
 प्रतिनिधित्व  होगा  ।  श्राप  दोनों  प्रतिनिधि  किसानों  की  संस्थानों  से  क्यों  नहीं

 मार्के  टिंग  ate  में  हा  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  की  फ्रीडा  संस्थाओं  का

 निधित्व क्यो  नहीं  लिया  लेकिन  बोर्डे  में  ऐसा  करने  के  बजाय  किसी  को  नामजद  ही  किया  जायेगा

 विधेयक  में  की  परिभाषा  विभिन्न  ढंग से  की  गयी है  जो  कि  सरकार  की  घोषित  नीतियों

 के  विरुद्ध ही  है  ।  इस  परिभाषा  का  संशोधन  किया  जाय े।

 विधेयक
 के  कई  प्रावधान  उपभोक्ताओं  तथा  उत्पादकों  के  सहित  में  हैं  ।  मैं

 जानना  चाहता  हू ंकि  इस  विधेयक  को  लाने  का  उद्देश्य  क्या  है  ?

 मैं  पुनः  इस  बात  पर  बल  देना  चाहता हूं
 कि-असली  उत्पादक  को  मिनट  क्षत्र  मंडराने  की  अनुमति

 दी  जाये  ताकि  इस  व्यापार  से  बिचौलियों  को  हटाया  जा  सके  ।  ByWaaT  था  उत्पादक  रुकती

 समितियों  को  भी  इस  व्यापार  से  सम्बद्ध  किया
 जायें

 ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :  1115  not  known  whether  the  chairman  of  the  Board  will  be  nomi-
 nated  or  elected?  I  think  that  neither  growers  nor  consumers  will  be  represented  in  the  Board
 in  sufficient  numbers.  It  will  neither  bea  democratic  nor  official  institution.  It  will  have
 only  Administration  Development  officers  and  Market  Officers.  There  is  hardly  any  need  cf
 the  Board.  This  institution  will  not  be  a  democratic  institution.  No  body  would  like  to  be
 the  chairman  of  this  Board.

 According  to  the  Bill  the  Board  will  after  the  approval  of  the  Acministrator  delegate
 jts  powers  to  the  chairman.  It  means  that  Government  wants  the  Officers  to  dominate  the
 eleefed  representatives.

 The  cases  of  misappropriaticn  end  miscorduct  are  cetected  after  lapse  of  a  pericd  of
 five  years  or  so  but  you  have  pardoned  such  people  after  expiry  of  two  years.

 Marketing  Societies  are  meant  for  agricultural  produce  but  in  some  cities  agricultural
 tax  is  imposed  on  other  articles  such  as  kerosene  or  fodder.  Agriculural  tax  should  be  im-
 posed  on  those  items  only  which  are  brought  in  the  marketing  yard  by  the  férmer:

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Nagaur):  This  Bill  which  has  teen  brovght  here  to  regu-
 late  the  marketing  of  agricultural  produce  in  Delhi,  is  welccme  because  it  removes  several
 lacunae  in  the  old  legislation.  The  scheme  of  things  as  envisaged  in  this  Billis  quite  eppro-
 priate  because  the  constitution  of  a  Board  is  very  much  necssary  to  formulate  a  uniform

 marketing  policy  and  to  bring  about  coord:nation  in  the  work  of  different  marketing
 Committees.  Then,  Delhiis  a  very  big  consuming  centre,  and  different  markets  that  have
 to  be  set  up  for  different  commodities  has  to  be  regulated.  This  Bill  provides  for  regulation
 of  these  markets  and  for  marketing  of  agricultural  goods.  Therefore,  this  legislation  will
 facilitate  matters  for  agriculturists  in  the  neighbouring  States.  It  will  also  help  in  obtaining
 a  fair  price  to  agriculturists  for  their  produce.  However,  measures  should  be  taken  to  see  that
 this  legislation  is  implemented  honestly.

 Shri  R.  S.  Pandey  (Rajnandgacn):  I  welcome  the  Delhi  Agricultural  Produce  Marke-

 ting  (Regulation)  Bill.  This  Bill  is  a  legislation  to  regulate  all  the  activities  relating  to  purchase
 and  distribution  of  agricultural  produce  that  come  to  Delhi  from  Haryana,  Punjab  and  Uttar
 Pradesh.  Under  the  present  system  producers  as  well  as  comsumers  were  the  victim  of

 exploitation  by  wholesalers.  Itis  high  time  now  that  we  should  safeguard  the  interest  of  the
 consumers  also  while  we  are  taking  steps  to  protect  the  interest  of  producers.  It  should  be
 the  responsibility  and  the  function  of  the  Board  to  see  that  prcduce  of  inferior  quality  is
 not  allowed  to  comein  the  market  ard  the  producer  gets  a  remunerative  price  for  his  produce.
 It  has  not  been  clearly  laid  downin  this  legislation  as  to  how  prices  will  be  requlated  end  hcw
 the  interests  of  the  consumers  will  be  protected.  Therefore,  measures  should  te  taken  to  fix

 reasonable  price  for  the  agricultural  produce  after  takinginto  account  the  cost  of  prcduction
 incurred  by  agriculturist.  But  at  the  same  time,  the  interests  of  the  consumers  should  not
 be  neglected.
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 In  Japan  the  entire  population  is  being  looked  after  by  the  cooperative  banking  system.
 They  provide  all  the  inputs  and  they  purchase  all  the  prod  uce,  They  provide  money  to  the

 producers  to  produce  and  they  also  finance  the  purchaser:  s.  All  aspects  relating  to  both  buyers
 and  sellers  are  looked  after  by  them.  In  the  same  way,  you  will  have  to  find  out  some  sort  of
 device  by  which  you  can  protect  the  interests  of  the  consumers  as  well  as  the  producers.  You
 are  owning  the  responsibility  for  this  by  appointing  this  Board.  So,  while  ensuring  that  all
 the  advantages  and  facilities  are  given  to  the  farmers,  at  the  same  time  the  interests  of  the:
 consumers  should  not  be  neglected.

 श्री  बी०  ato  नायक  विधेयक  के  खण्ड  9  के  अनुसार  किसानों  द्वारा  चने

 गये  6  सदस्य  होंगे  परन्तु  बोर्ड  का  अध्यक्ष  मनोनीत  होगा  ।  इस  समय  हर  जगह  व्यक्ति

 मनोनीत  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  के  मनोनयन  राजनीतिक  कौर  सत्ताधारी  लोगों  की  इच्छात्ों

 की
 पूरी  का  साधन  बन  गये  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  इस  प्रकार  मनोनीत  किये  जाने  के  पीछे  राजनीतिक

 कारण  होते  हैं  ।
 कम  से  कम  दिल्‍ली  में

 कृषि
 उपज  विपणन  सीमति  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  न  किया

 काबे
 !

 कृषि  उपज  विपणन  समितियों  के  उद्देश्य  wee  हैं  ।  भरत  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया

 जाना  चाहिए  ।  परन्तु  इन  समितियों  को  वास्तविक  ait  यर्थाथ  बनाने  के  लिए  तथाकथित

 पारियों  ate  कमीशन  एजेंटों  को  समाप्त  किया  जाये  ।  इन  समितियों  में  कृषकों  को  प्रतिनिधित्व

 मिलना  चाहिए  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समान  करता  हूं  ।

 Shri  Rajdeo  Singh  (Jaunpur)  :  The  Delhi  Agricultural  Produce  Marketing  (Regulation),
 Billis  a  very  good  piece  of  legislation  and  it  was  long  overdue.  The  objective  of  this  Bill  is
 laudable  but  it  should  not  have  been  limited  to  the  Union  Territory  of  Delhi  only.

 It  is  said  that  the  Board  will  be  dominated  by  officials.  For  that  purpose  it  will  be  betterif
 the  number  of  members  is  raised  to  15,  out of  which  six  members  should  be  the  representa-
 tives  of  agriculturists,  six  should  represent  consumers  interest  and  three  should  be  the  nomina-
 ted  members  and  the  Chairman  should  be  non-official.  Then,  this  Board  should  be  dissolved
 and  not  suspended  if  a  prima  facie  case  of  corruption  is  estatlished  against  it,  The  marketing
 committees  should  alsoinclude  representatives  of  retailers  and  consumers,  so  that  the  interests
 of  consumers  and  also  the  marginal  agriculturists  can  be  protected.  This  Bill  will  goalong  way
 in  ensuring  a  fair  price  to  producers  as  well  as  consumers  and  so,  it  deserves  all  support.

 Shri  Shivnath  Singh  (Jhunjhunu)  :  The  Delhi  Agricultural  Produce  Marketing
 (Regulation)  Bill  deserves  all  support  because  it  protects  the  interest  of  agricultural  producers’
 as  well  as  those  of  Marketing  Societies  are  being  set  up  in  each  state  to  protect
 the  interest  of  producers  and  cousumers  and  itis  with  the  object  of  regulating  the  markating
 of  agricultural  produce  in  the  Union  Territory  of  Delhi  that  this  Bill  thas  been  brought  here.
 This  Bill  envisages  constitution  of  a  Marketing  Board  and  marketing  committees,  but  traders
 and  officials  are  being  given  a  very  large  representation.  Their  representation  should  be
 reduced  and  the  representation  of  producers  and  consumers  should  be  increased.  This  Bill  will
 also  help  in  objtaining  a  fair  price  to  agriculturists,  and  therefore,  I  support  the  Bill.  There  are
 very  little  facilities  for  consumers  and  farmers  for  marketing  etc.  This  Bill  will  help  not  only
 the  people  of  Delhi  but  it  will  be  helpful  for  the  farmers  etc.  of  neighbouring  states  of  Haryana
 and  Punjab  also.  This  shoujd  be  made  applicable  to  the  entire  country.

 कृषि  शरीर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  :  इस  विधेयक  का  मुख्य

 उद्देश्य  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करना  है  ।  उत्पादकों  को  उत्पाद  या  उपज  का  उचित

 मूल्य  मिलना  चाहिए  ।  उपभोक्ताओं  को  भी  अपनी  आवश्यकता  की  वस्तुएं  उचित  मूल्य  पर

 मिलनी  चाहिएं  ।  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  इस  क्राइम  नहीं  मिलता  क्योंकि  स्थानीय  मण्डियों

 में  व्यापारी  उनके  साथ  चालबाज़ी  करते हैं  ।  इस  विधेयक  से  यह  चालबाज़ी  समाप्त  हो  जायेगी  ।
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 विभा

 विपणन  ats  और  विपणन  समितियां  इसलिए  गठित  की  गई  हैं  ताकि  उपभोक्‍्ताग्रों

 के  हितों  की  रक्षा  की  जाये  ।  उनके  प्रतिनिधि  ईन  समितियों  में  होंगे  ।  दिल्ली  में  नजफगढ़

 और  में  तीन  ऐसी  ही  विनियमित  मण्डियों
 हैं

 ।  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  at  नई

 मण्डियों
 खलने  का  है  ।  ये  मंडियां  नियमित  होंगी  |  इन  मण्डियों  में  खाद्यान्न

 अण्डे  श्र  ऊन  श्र  घी  dar  तिल wert  का  विक्रय  करने  का
 विचार  है  ।

 मण्डियों
 की

 संख्या  ग्रसित  हो  जाने  के  इस  सभी  मण्डियों  के  कार्यकलापों  का  नियंत्रण

 करने  एवं इन  पर  निगरानी  रखने के  लिए  विपणन  बोर्ड  की  स्थापना  करना  आवश्यक  हो  जायेगा  |

 जहां  तक  नोड
 के

 चेयरमन  का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  की  मण्डियों में  लाई  जाने  वाली  वस्तुएं

 are  उत्पादन  दिल्‍ली  के  उत्पादों  से  ही  नहीं  लाये  जायेंगे  बल्कि  दिल्‍ली  के  ऑ्रासपास  के  राज्यों

 हिमाचल  जम्मू  कौर  उत्तर  प्रदेश  प्राणी  राज्यों

 से  भी  आया  इसलिए  वास्तव  में  उपयुक्त  चेयरमैन  के  चयन  करने  का  कार्य  उपराज्यपाल

 पर  छोड़  fear  गया  है  जिससे  सभी  राज्यों  को  यह  मान्य  हो  भ्र ौर  वें  चेयरमैन  गये

 व्यक्ति  से  सन्तुष्ट  हों  ।

 बोझ  प्र  विपणन  समितियों  का  गठन  इस  प्रकार  किया  जायेगा  जिससे  उत्पादकों  प्ले

 eat  की  पूर्ण  रूप  से  रक्षा  की  जाये  att  विपणन  समितियों  में  उनका  पर्याप्त  रोक  उपयुक्त

 प्रतिनिधित्व  हो  ।  उदाहरणार्थ  वितरण  समितियों  के  14  सदस्यों  में  6  सदस्य  Taw  होंगे  |

 ofaatfcat  को  ats  में  सदस्यों  की  हैसियत सेਂ से  लेना  विपणन  बोर्ड  झ्र ौर  विपणन

 समितियों  के  लिए  लाभदायक  क्योंकि  प्रस्तावित  मण्डियों  को  समुचित  रूप  से  चलाने

 लिए  बहत  प्रशासनिक  काय  करना  नीति  है  ।

 एक  विशेष  बात  wa  यह  होगी  कि  बिचौलियों  को  मिलने  वाला  लाभ  wa  उत्पादकों  आ्रौर

 उपभोक्ताओं  कों  मिलेगा  ।

 मैं  श्री  नायक  के  इस  विचार  से  सहमत हूं
 कि  जापान  में  सहकारी .

 क्षेत्र  ग्रत्यन्त  शक्तिशाली

 है  तथा  वहां  पर  निर्माता  तथा  उत्पादक  दोनीं  प्रसन्न  हैं  ।  मुझे  उम्मीदਂ  है  कि  दल्ली  के

 सेवक  wr  राजनीतिक  संगठन  उपभोक्ता
 सहकारी

 भण्डार  के  निर्माण  में  सहयोग  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 fe  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कृषि  उपज  के  भाण्डारकरण  शर  प्रसंस्करण

 के  ग्रोवर  अच्छा  विनियमन  तथा  कृषि  उपज  के  लिए  मंडियों  की  स्थापना  शर  उससे  arated

 अ्रनुष॑गिक
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ।

 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  Motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  हदय  हम  खण्डवार  चर्चा  आरम्भ  करते हैं  ।  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2  विधेयक  का  at  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  Motion  was  adopted
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 कृषि  उपज  tama  विधेयक

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  3

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  भ्र पने  संशोधन  संख्या  1  कौर  2  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 खण्ड  3  में  ग्र धि सुचना  के  किसी  भी  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  किये  जाने  की  व्यवस्था
 |

 है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  अ्रधिसुचना  सहकारी  भ्र धि सूचना  गजट  में  प्रकाशित  की  जाये  {

 को  दा हु नवाज  खां  :  मेरा
 विवेदन  है  कि  समाचार  पत्न  में  प्रकाशन  सरकारी  गजट

 के  अलावा  होगा  |

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  खण्ड  2,  उपखण्ड  3  में  व्यवस्था  है  कि  इसे  किसी  भी  समाचार

 पत्न  में  प्रकाशित  किया  जायेगा  ।  बाद  में  आपने  बताया  कि  इसे  <x  ह ७  OS
 अरी  गजट  में  प्रकाशित

 किया  जायेगा  ।

 थ्री  भागवत  झा  आजाद  पींठासोन
 65 ॥

 |  SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD  IN  THE  CHAIRS

 सभापति  महोदय  :  क्या  आपने  अपने  संशोधनों  की  वापस  ले  रहे  हैं  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  जी  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा
 संशोधन

 संख्या  1  कौर  2  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुए
 |

 The  amendmonts  Nos.  1  and  2  were  put  and  negatived.

 सभापति
 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  3  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड 4

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  प्रिया  संशोधन  संख्या  3  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  शाहनवाज़  के  मैं  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :  मैं  सभा

 से  प्रंपना  संशोधन  वापस  लेने
 की  अनुमति  चाहता  हूं
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 संशोधन  सभा  को  Aaa  से  वापस  लिया  गया  ।

 The  amendment  was,
 by

 leave,  withdrawn.

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 ‘fe  खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  4  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  4  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  5

 को  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  अपने  संशोधन
 संख्या  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  5  में  सरकार  द्वारा  संगठन  की  YUNA
 wef  ae

 a  fea  जाने  का  उल्लेख  किया

 गया है  |  इसमें  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है
 कि  किसी  सदस्य  श्रनहूरता

 विशिष्ट  अवधि  के  बाद

 समाप्त  हो  जायेगा  ।

 संशोधन  संख्या  में  निलम्बितਂ  के  स्थान  पर  भंगਂ  रखने  का  उद्देश्य  है  ।

 9
 जब  पुराना  बो  निलम्बित  हो  जाता  है  तब  नये  ats  की  तथा  पना  कसे  की  जा  सकती

 है

 सभापति  महोदय  :  एक  बार  जब
 निलम्बित  हो  जाता  है  जब  छः  महीने  में  नये

 बोर्ड  का  गठन  हो  जाएगा  ।

 at  शाहनवाज़  खां  :  जैसे  ही  बोर्ड  के  निलम्बित  होने  पर  नये  बोड़े  के  गठन  का  fiz

 हो  जाता  है  तो  पुराना  बोर्ड  ही  भंग  हो  जाता  है  ।  नये  बोड़े  के  गठन  से  पु  पुराने  बोर्ड

 के  भंग  किये  जाने  के  बारे  में  एक  area  जारी  किया  जायेगा  ।

 सभा  को  अनुमति  से  संशोधन  संख्या  4  सें  12  वापिस  लिये  गये  ।

 The  amendments  No.  4  to  12  were  by  leave  withdrawn.

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  5  विधेयक  का  am  बने
 म

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.
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 खण्ड  5  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  &  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  6  से  विवेयक में जोड़ में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  6  to  8  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  9

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 9  विधेयक  का  ay  बने
 ”

 प्रस्ताव  स्वागत  श्र  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  9  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  9  was  added  to  the  Biil.

 खण्ड  10  से  24  विधेयक  में  जोड़  दिय  गये  ।

 Clauses  10  to  24  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  25

 श्री  मूल  चन्द  डागा
 :

 मैं  प्रिये  संशोधन  संख्या  13  कौर  14  प्रस्तुत  करता  हूं

 अवशिष्ट  शक्तियां  ही  as  के  पास  होनी  चाहिएं  |

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  मैं  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  कर  रहा  |

 सभा  की
 अनुमति  से  संशोधन  वापिस  लिया  गया  ।

 The  amendments  were  by  leave  withdrawn

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  25  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  25  विधेयक  में  जोड़  दया  गया  ।

 Clause  25  was  added
 to  the  Bill.

 खण्ड  26  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  26  was  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  यह  है  :

 खण्ड  27  विधेयक  am  बने  पै
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  27  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 ‘Clause  27  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  प्रशन यह  हैं  :

 खण्ड  28  से  34  विधेयक  stat  बने  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  28  से  34  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  28  to  34  were  added  to  the  Bill.

 श्री  मल  चन्द  डागा  :  मैं  प्रिया
 संशोधन

 संख्या  16
 प्रस्तुत  करता हुं

 ।

 सईद
 15

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैं  ग्रसना  a  शोधन  संख्या  16  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 शब्द  के  स्थान  पर  रखा  जाये  ।  श्राप  एक  अ्रधिकारी  को  शक्ति

 क्यों देते  हैं

 श्री  शाहनवाज  खां  :  कार्यकारी  शक्ति  किसी  एक  व्यक्ति  को  देनी  पड़ती  हैं  ।

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :  मैंने  सं  शोधन  पर  ग्रह  नहीं  करता  |

 संशोधन  संख्या  16  सभा  की
 अनमिल

 से  वापस  लिया  गया  |

 The  Amendment  No.  16  was  by  leave  withdrawn

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खण्ड  35,  36  कौर  37  विधेयक का  ण  ग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  BAT

 178.0  motion  was  adopted.

 खण्ड  35,  36  शौर  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  35,
 36

 and  37  were  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न
 यह  हैं

 :

 खण्ड  38  शौर  39  से  49  विधेयक  का  aa  बने
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 qs  8  शरीर  39  से  49  विधेयक  में  डे  दिय गये  ।

 Clauses  38  and  39  to  49  were  added  to  the  Bill

 सभापति  महोदय  पश्न  यह  हैं

 खण्ड  50  से  55  विधेयक  aaa  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वागत  दा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  50 से  55  विधेयक में  जोड  दिये गय  ।

 Clauses  50  to  55  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  56

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :
 मैं  अपने  संशोधन  साया  17  रोक  18  प्रस्तुत  करता  हूं

 मैं  चाहता हं  कि  मं  त्री  महोदय  भ्रष्ट  व्यक्तियों को  बचाने  की  व्यवस्था  यदि दस  वर्ष

 पश्चात्‌  भीਂ  भ्रष्टाचार  शादी  के  मामले  ara  हैं  तो  दोषी  व्यक्तियों  को  क्षमा  न  किया  जाये  |

 श्री  tera  खां  :  ऐसी  व्यवस्था  करना  कर्मचारियों  के  प्रति  न्याय  होगा  ।  क्योंकि  तब

 तक  रिका  शादी  wares  हो  सकते  हैं  |

 श्री  मल  चन्द  डागा  :  क्या  रिका  खो  सकता  ह
 ?

 शो  दा हु नवाज  खां
 :

 क्योंकि  इस  cafe  में  वे  सेवानिवृत्त  हो  जाते  हैं  ग्रीवा  दिन  समय  तक

 से  बैसे  नहीं  रखा  जा  सकता

 सभापति  महोदय  :
 कर्मचारी  के  सेवा

 में  रहते  अथवा  सेवानिवृत्ति  के  दो  ag  के  भीतर  ard

 जानां  चाहिए

 परिमल  चन्द  डागा  :  यदि  मामलों  को  दो  वर्ष  पश्चात  समाप्त  कर  दिया  जाये  तो  इसका

 प्राय  हू  कि  लेखा  परीक्षक  की  fete  के  समय  व्यक्ति  पर  कारवाई  नहीं  की  जा  सकती  ।

 Shri  Sharma  (Banda):  In  the  cases  of  corruption  the.  period  should  be  more  than
 two  years

 Shri  Shahnawaz  Khan:  Corruption  can  be  proved  when  an  employee  15  in  service,

 Shri  |: स  R.  Sharma:  The  period  of  limitation
 may

 be
 increased

 in  accogdance  with  the

 period  of  sentence.

 सभापति  महोदय :
 क्या  श्री  डागा  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  |

 श्री  सल  चन्द  डागा  :  जी
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 संशोधन  सभा  की  श्रवन मस ति  से  वापस  लिया  गया  ॥

 The  Amendment  was  by  leave  with  drawn

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  ह

 खण्ड  56  से  73  विधेयक  का  श्री  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  56  से  73  विषयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  56  to  73  were  added  to  the  Bill

 maga,  खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 The  Schedule  Clause  1,  enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 श्री  शाहनवाज  खा  मैं  प्रस्ताव  करता  हु

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ॥

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  हं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ||

 The  motion  was  adopted

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दर्शन  )  विधायक

 GOVERNMENT  OF  UNION  TERRITORIES  (AMENDMENT)  BILL

 गृह  कामिक  कौर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 (att  ata  मैं  प्रस्ताव करता  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1973 का  कौर

 संशोधन करने  are  विधेयक  पर  विचार किया  जाये  मे  जब  1953  में  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन

 नियम  पास  किया  गया
 था

 तब  दमन  श्र  दीव  के  सम्बन्ध  में
 अनुसूचित

 जातियों  ्र

 सुचित  जनजातियों
 की

 अधिसूचना  जारी  नहीं  की  गई  थी ।  उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  की

 विधान  सभा  में  इन  जातियों  के  लिये  स्थानों  का  आरक्षण  करन ेहेत  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  जा

 सकता  था  ।  दमन  श्रौरदीव  के  सम्बन्ध  में  1968  में  भ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित

 जातियों  की  अधिसूचना  जारी  की  गई  थी  कौर  उनकी  जन  वन्य  सम्बन्धी  ग्रां कड़े  जो  1971  ही

 गणना  पर  आधारित थे  1972  में  श्रीराम  विधान  सभा  के  लिये  गत  श्राम  चनां  के  बाद  ही

 हुये थे  ।
 wa

 जनसंख्या  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  हो  गये  हैं  ।  दमन  कौर  दीव

 विधान  सभा  में  भ्रनुसुचित  जातियों  ae  सरनू  सुचित  जनजातियों  के  लिये  स्थानों  की  सुरक्षित  करने

 का  उप बना  करने  हत  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।
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 1971  में  की  गई  जनगणना  के  समय  जनसंख्या  के  marca  ofedt frat  आयोग  द्वारा

 दमन  श्र  दीव  में  विधान  सभा  के  चुनाव  क्षेत्रों  का  परिसीमन  काय  पुरा  कर  लिया  गया  है  ।

 मत  इस  विधेयक  के  द्वारा  निर्वाचन  आयोग  द्वारा सुरक्षित  किये  जाने  वाले  स्थानों  की  संख्या  निर्धारित

 करने  तथा  विधान  सभा  के  चुनाव  क्षेत्रों  को  संख्या  नियत  करने  का  भ्र धि कार  या  शक्ति  प्राप्त  है  ।

 पांडिचेरी  में  जनजातियों  को  भ्र घि सुचित  नहीं  किया  गया  है  ।  विधेयक  में  इस  उपधारा  कौ

 पुनरीक्षित  व्याख्या  प्रस्तावित  करते  समय  धारा  3(4)  में  अनुसूचित  जनजातियों  का  संदर्भ  नहीं

 रखा
 गया

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रसशासन  1963  का  शौर  संशोधन  करने  वाले

 यक  पर  विचार  किया  जाये
 मी

 tal  एम०  क़यामत  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमन  कौर  दीव  1961  में

 स्वतन्त्र  हम्ना  था  |  अपेक्षाकृत  छोटा  क्षेत्र  होने  के  कारण  जहां  शभ्रनुसुचित  जातियों  ak  अनुसूचित

 जनजातियों  की  जनसंख्या  का  पता  लगाने  के  लिये  विशेष  जनगणना  की  जा  सकती  थी  ।  यदि  यह

 किया  गया  होता  तो  1967  के
 श्राम  चुनावों  के

 दौरान
 सं  व

 राज्य  क्षेत्र  की  विधान
 सभा  में  श्रतुसुचित

 जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  स्थानों  को  सुरक्षित  किया  जा  सकता  था  श्र  ये  पिछड़े

 लोग  1967  में  ही  विधान  सभा  में  अपने  प्रतिनिधि  भे
 ज  देते  ।  यह  असाधारण  नहीं  होता  यदि

 बहुत  पहलें  ही  उचित  कदम  उठायें  जातें  ।  अ्रंडमान  कौर  निकोबार  दोप-समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  का

 न्उलेख  भी  यहां  समीचीन  होगा  ।  यहां  विधान  सभा  न  होने  पर  भी  ota  समितियां हैं
 ।  उनमें

 सुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन जति थों  का  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  है  ।  पश्चिम  बं

 केरल  से  प्रवेश  लोग  वहां  चले  गये  हैं  ak  बस  गये  हैं  ।  यद्यपि इन  लोगों  को  अपने  राज्यों  में

 यह  स  वैधानिक  अधिकार  प्राप्त  लेकिन  अंडमान  अ्रौर  निकोबार  द्वीप-समूह  में  उन्हें  ठोस  कदम

 उठाये  जाने  चाहियें  तथा  अनुसूचित  जातियों  ak  शभ्रनूसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए

 पहले  से  ही  सम्भव  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूं  ।

 श्री  atta  दत्त  पांडिचेरी  तथा  दमन  भ्र ौर  दीव  कीਂ  ग्रनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  वहां  के  विधान  मंडलों  में  उचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं

 art  यह  इसलिये  है  कि  केन्द्र  में  कुछ  लोग  ऐसा  नहीं  चाहते हैं  ।  उन्हें  यह  भ्र धि कार  दिये  जाने

 के  बाद  भी  मुझे  सन्देह  है  कि  उन्हें  उचित  प्रतिनिधित्व  मिलेगा  भी  या  नहीं  |

 चुनाव  क्षेत्रों  का  परिसीमन  कुछ  विचित्र  सिद्धान्तों  के  अनुसार  किया  गया  है  जिन  क्षेत्रों  में

 श्रतुसूचित  जातियों  कौर  ग्रनुसुचित  जनजातियों  की  स  गया  भ्रत्यन्त  अधिक  उन्हें  इस  तरह  से  बांटा

 या  अलग  किया  गया  है  कि  मतदानों  की  गिनती  में  स्वं  लोगों  का  पलड़ा  भारी  रहे  ।  यदि

 सरकार  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  उनके  are  उनके  लिये  सुरक्षित  स्थान  उन्हें  देने

 के  लिये  वास्तव  में  गम्भीर  है  तो  उसे  यह  देखना  चाहिये  कि  उनका  एक  व्यक्ति  अ्रवश्य  चुना  जायें

 श्र  उन्हें  इस  तरह  से  टुकड़ों  में  नहीं  बांटा  जाये  कि  भरवां  लोगों  के  बहुमत  से  एक  अनुसूचित

 जाति  का  सदस्य  चुना  जाये  ।
 ह

 *तमिल  में  दिये  गये  भावन  के  अ्रंप्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तरण  |.

 Summarised  translated  version  based  on  the  speech  delivered  in  Tamil.
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 August  11,  1976 Government  of  Union
 ही

 (Amendment)

 लाा

 Sardar  Swarn  Singh  Sokhi  (Jamshed  pur):  Though  this  billis  small,  itis  an  important
 Bill  as  it  concerns  the  scheduled  castes  and  scheduled  tribes.  In  this  Bill,  the  Government  has,
 on  the  One  hand  have  given  rights  to  the  people,  mean  scheduled  castes  and  scheduled
 tribes  people,  on  the  other  hand  they  have  deprived  certain  people  of  their  rights.

 I  want  that  government  should  reduce  the  number  of  union  territories.  Chandigarh
 should  be  merged  with  haryana  or  Punjab..

 Whatever  action  the  governmet  takes  it  should  ensure  that  injustice  is  not  done  to  any
 party  with  these  words  support  this  Bill.

 गुरु  मंत्रालय  ,  कामिक  आर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  शर  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ओम  :  सभी  सदस्य  जानते  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  हरिजनों  के  लिये

 पृथक  मतदान  के  विरुद्ध  मरण  ब्रत  रखा  था  |  हम  केवल  निर्वाचित  क्षेत्रों का  आरक्षण  करते हैं

 परन्तु  मतदान  में  सभीਂ  किसी  को  भी  मत  देने  में  स्वतन्त्र हैं  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  1963  में  श्रघिनियमित  gar  था  ।  दमन  पौर  दीव

 की  अनुसूचित  जातियों  की  अधिसूचना  1968  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जनगणना  1971  में  हुई

 थी  ।  एक  प्रावधान  किया  गया  था  कि  यदि  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति  निर्वाचित  नहीं  होते  तो

 उन्हें  नामांकित किया  जाये  ।  मेरा  निवेदन है  कि  विधेयक को  पारित  किया  जाये
 ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  हैं

 9
 ||
 के  संघ  राज्य  क्षेत्र  शासन  1963 का  द्रोह  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  2  शर  3

 सभापति  महोदय  :  हम  wa  खण्ड वार  विचार  करेंगे  ।  खण्ड  2  कौर  3  के  लिये  कोई  संशोधन

 नहीं  प्रश्न यह  है  :

 ave  2  विधेयक  का
 भाग

 बने  ै

 थ
 | प्रस्ताव  स्वीकृत

 The.  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  विधेयक  a  जोड़  feat  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  3  fren  में  जोड़  दिया  गया
 |

 Clause  3  was  added  to  the  Bill

 सभापति  महो दय
 :  प्रश्न  यह

 है x

 कि  खण्ड  1,  afafran  qa  ale  नाम  विधेयक  का  लग  बने  ।
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 20  1898  (TF)  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  (  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ga

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  1,  भ्र धि नियमन  सुत्र  श्र  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय  ।

 CLAUSE  1  THE  ENACTING
 eee

 TITLE  WERE  ADDED.

 श्री  ata  मेहता  ः  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि
 विधेयक  पारित

 किया  जाये  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्रोत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 CODE  OF  CIVIL  PROCEDURE  (AMENDMENT)  BILL

 सभापति  महोदय  :  oa  हम  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  को  लेते  हैं
 ।

 डा०  बी०  ए०  सैयद  मुहम्मद  ।

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वबी०  ए०  सैयद

 मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  सिविल  प्रक्रिया  1908  कौर  परिसीमन  1963:

 का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  कौर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ।

 श्राप  को  ज्ञात  हीਂ  है  कि  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  )  1974  को

 दोनों  संभागों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  था  ।  इस  संयुक्त  समिति  ने  कुछ  संशोधन

 सुझाये हैं  ।

 मुकदमों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  न्यायिक  सुधारों  की  मांग  निरन्तर  की  जाती  रही

 विधि  ara  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  विषय  पर विचार  था  ।  लेकिन  आयोग  ने

 कोई  सिफारिश  at  परन्तु  .  प्रतिवेदन  में  विधि  श्रायोंग

 ने  सिविल  प्रक्रिया  सहित  में  संशोधन  सम्बन्धी  सिफारिशें  की  हैं  ।.  उन्ही ंके  orate  पर  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  किया  गया  कौर  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  ।  अपने  प्रतिवेदन  में  भी  विधि

 आयोग  ने  व्यापक  रूप  से  बिचार  कर  सिफारिशें  की  थीं  ।  वर्तमान  विधेयक  में  उन्हीं  सिफारिशों  को

 कार्यान्वित  करने  पर  ध्यान दिया  गया  है  ।

 समिति  ने  न्यायालय  शुल्क  फीस  कम  करने  ्र  भारत  भर  में  उसने  एकरूपता  लाने  का

 वा  दिया  लकिन  चूंकि  यह  राज्य  का  विषय  |  अतः  तुमने  इस  बारे  में  किसी  उपबंध  को  विधेयक

 में  शामिल  नहीं  क्रिया  हू  ।  समिति  ने  ag  भी  सिफारिश  की
 है

 कि  केन्द्र  सरकार  यहं  सुनिश्चित  करे
 र  प

 कि  यदि  किसी  राज्य  सरकार  को .  कॉट  फीस  के  रूप  में  आमदनी  ग्रसित  होती  है  कौर  सिविल  न्याय

 प्रशासन  पर  व्यय  कम  होता है  तो  अतिरिक्त  आमदनी  का  प्रयोग  मुकदमों  में  फंसी  जनता  को

 देने  के  लिए  किया  जाये  ।
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 Gode  of  Civil  Procedure  (Amendment)  Sravana  20,  1898  (Saka)

 प  002

 मुकदमों  के  निपटान  में  होने  वाले  विलम्ब  को  यथा  सम्भव  समाप्त  करने  का  उपबंध  विधेयक

 में  किया  गया है

 संयुक्त  समिति  के  कुछ  सदस्यों  ने  यह  जरूरत  अनुभव  की  कि  विचारण  पू  सुलह  कार्यवाही
 या  विचारण  पुर्व  सम्मेलन  होने  कुछ  अन्य  देशों  में  भी  ऐसी  व्यवस्था  है  ।

 सभा  में  विधेयक  जिस  रूप  में  पुरःस्थापित  किया  गया  उसमें  धारा  80,  115  तथा  13

 की
 गो  हटाने

 का  प्रस्ताव  मामले  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  बाद  समिति ने
 सुझाव

 दिया  कि

 नधाराश्ो  को  संहिता में  रहने  दिया  जाये  किन्तु  धारा  80  115  को  इस  तरह से  संशोधित

 किया  जाये  जिससे  सही  पक्ष  को  न्याय  मिल  सके  |

 मुकदमों  में  होने  व।ले  विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  विचार  से  निम्नलिखित  मामलों  के  सम्बन्ध

 संहिता  के  उपबंधों  में  संशोधन  करके  उन्हें  ठीक  किया  गधा  है

 के  लिए  सम्मन  सेवा  प्रतिवादियों  द्वारा  उपस्थित  होना  कौर

 लिखित  विवरणिकाएं  भरना  पक्ष  की  जांच  पक्षो  द्वारा  दस्तावेजों  को  भरना

 साक्षियों  के  लिए  सम्मन  भेजना  तथा  उनकी  उपस्थिति  सुनिश्चित  करना  आयोग  सम्बन्धी

 साक्षियों की  जांच  स्थगन  तथा  अस्थायी  नि्वेधादेश

 इसके  पति  रिक्त  जिन  मुकदमो  को  न्यायालय  बिना  सुनवई  के  निपटा  सकते  हैं  उनकी  संख्या

 भी  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 मुकदमों  के  स्थगित  किये  जाने  को  रोकने  के  विचार  से  विधेयक  में  एक  ऐसा  विशेष  उपबंध

 किया  गया  है  कि  यदि  उचित  तिथि  को  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  या  यदि  पर्याप्त  कारण  के

 बिना  सुनवई  स्थगित  की  जाती  है  तो  दोष  पक्ष  को  प्रतिभूति  लागत  भरनी  पड़ेगी  ।  समिति  के  सदस्यों

 ने  महसुस  किया  कि  fara  देने  में  असाधरण  विलम्ब  किया  जाता  है  ।  यह  भी  ग्रन भव  किया  गया

 कि  इसके  लिए  समय-सोमा  निर्धारित  करना  व्यावहारिक  नहीं  होगा  क्योंकि  भिन्न-भिन्न  मामले  में

 fara  tart  करने  तथा  निक्षेप  देने  में  कम  या  ग्रसित  समय  लग  सकता  यह  मामले  की  जटिलता

 पर  निर्भर  करता  fo  मत  समिति  ने  रिश  है  कि  यदि  सुनवाई  के  तत्काल  पश्चात्‌  निर्णय

 नहीं  दिया  तो  यह  सुनवाई  समाप्त  होने  की  तिथि  से  15  दिनों  के  पश्चात्‌  तक  दे  दिया

 जाना  चाहिए  या  यदि  तब  तक  निर्णय  तैयार  नहीं  होता  तो  सुनवई  समाप्त  होने  की  तिथि  के  पश्चात्-ख

 30  दिन  के  भीतर  तक  fara  प्रवेश्य  किया  जाना  चाहिए  ।

 शा  है  कि  यदि  इन  उपबंधों  को  श्रधिनिवमित  करने  के  पश्चात्‌  नीतियों  में  होने  वाला

 विलम्ब  काफी  हुद  तक  समाप्त  हो  जायेगा  ।  विलम्ब  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  अपील  करने  के

 झघधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रस्ताव है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 प्रक्रिया  1908  का  दौर  परिसीमन  1963  का  कौर

 शोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  aaa  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार

 किया  जाये  ।
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 o_o

 aq}  सोमनाथ  चटर्जी
 )  :

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  के  इस  वक्तव्य
 से  सहमति

 व्यक्त  कर
 सकता  अर्थात्‌  इम  विधेयक  से  न्याय  मिलने  होने  वाले  विलम्ब  को  समाप्त  किया  जायेगा

 झ्र ौर  मामलों  का  शोघ  निपटान  हो  लेकिन  प्रक्रिया  की  विधि में  परिवर्तन  कर  देने  मात्र

 से  हथ
 समुचित

 ढंग  से  जनता  को  न्याय  नहीं  दिला  सकते  ।  प्रक्रिया  मे  जो  कुछ  किया  गया

 उसका उ  देश्य  उपबंधों  में  aa  तत्र  कुछ  परिवर्तन  करना  है  ।  ढांचे  सम्बन्धी  परिवर्तन  करने के  लिए

 areata  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  गया  जहां  तक  प्रक्रियात्मक  न्याय  का  सम्बन्ध  कुछ

 परिवहन  कर  देने  मीत  से  हम॑  मूल  समस्या  से  छुटकारा  नहीं  पा  सकत े।

 न्याय  में  विलम्ब केवल  विधि  प्रक्रिया  के  कारण  ही  नहीं  होता  ।  बैसे  यह  एक  महत्वपूर्ण  का  रण

 अवश्य  किन्तु  हमारी  न्यायपालिका  का  कार्य  भी  उचित
 होना  चाहिए  |  इसके  बाद  न्यायाधीश

 को  पर्याप्त  संजया  कौर  उनकी  उपलब्ध  सुविचारों  का  प्रश्न  सामने
 रखता है

 ।  अधीनस्थ  न्यायाधीशों

 से  शिकायते  प्राप्त हु  ई  हूँ  कि  sah  पास  fears  रखने  के  लिए  भी  स्थान  नहीं  है  ।  अधीनस्थ  न्यायाधीशों

 को  पर्याप्त  क्मचारो  तथा  सुविधाएं  प्रदान  की  जानी  चाहियें  ।

 एक  स्थायी  शिकायत  यह  की  जाती  है  कि  अ्रधीनस्थ  न्यायालयों  में  रिक्त  स्थानों  की  पति

 थीं  को  जाती  ।  मंत्री  जी  कह  सकते  हैं  कि  यह  राज्य  का  विषय  है  परन्तु  वह  कम  से  कम  यह  तो

 बताएं  कि  एस  न्यायालयों  में  कुल  कितने  feat  स्थान  हैं  ।

 पहले  हमें  सुचित  किया  गना  था  कि  न्यायालयों  में  65  स्थान  रिक्त  हैं  मंदी  उच्च

 न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  62  वर्ज  की  में  सेवा-निवृत्त  होना  है  तो  उसके  स्थान  पर  न्यायाधीश

 नियुक्त  करने  का  काय  पहले  हो  आरम्भ  हो  जाना  चाहिए  जिससे  उत्तराधिकारी  नियुक्त  करने  में

 एक  दिन  का  भो  विलम्ब  न  होक  यदि  wed  लोध  उपलब्ध  नहीं  होगे  तो  सरकार  न्यायपालिका  के

 को  ठोक  ढंग  से  कैसे  चला  सकती  इन  सब  बातों  पर ८  प्रवाह रिक  ढंग  से  विचार  किया

 जाना  चाहिए  ।

 मुकदमे  या  adalat  करने  की  चींटी  के  प्रति  मूले  दृष्टिकोण  में  परिवर्तन  किये  बिना
 हुम

 समस्या  को  हल  नहीं
 कर  सकते  ।'  इसे  विधेयकਂ  के  उपबंधों  से  देश  की  विधिक  प्रक्रिया  या

 न्यायिक
 प्रशासन  में  कोई  परिवहन  नहीं  ्  सकता  न्यायालयों  में  मामलों  पर  निणंय

 देने
 में

 होने
 वाला  विलम्ब  इस  ढंग  से  टूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसमें  होने  वालों  विलम्ब  कई  बार

 ज जान-बूझ
 नहीं  किया  ।  ag  विलम्ब  त  न्याय  प्रशासन  की  प्रक्रिया  में  यह  प्रक्रिया  देश  में  वर्षों

 से  चल  रही  अतः  आवश्यकता  इस  बात  की
 है  कि  इसके  ढांचे  में  पूर्ण  रूपेण  feats  किया  जाये  ।

 समग्र  न्याय  प्राप्ति में  होने  वाले  विलम्ब  को  रॉक  सकता  है  ।

 सरकार  जनसाधारण
 को  तत्काल  तथा  कम  लागत  पर न्याय  देने  में  सफल  रही  है  ।  इतनी

 संख्या  में  राज्यों  में  विधान  लागू  किय ेजारहे  केन्द्र  में  भी  संसद्‌  द्वारा  इतने  अधिक  कानून  बनाये

 जाते  लेकिन  न्याय  मिलने  में  विलम्ब  उनकी  उचित  लाभ  चाहें  उठाया  जा  |

 यह  विधेयक  पूर्ण  नहीं  विशेष  seat  नहीं  हो  सकता  |

 मैं  संकट  करना  चाहता  हुं  किं  aire  में  विकास  होने के
 कारणों  को  समाप्त  करना  होगा  ।

 हमें  प्राम
 पंचायतों

 से  लेकर  ऊपर  टपक  के  न्यायालयों  की  प्रक्रिया  a  प्रावश्यक  परिवर्तन  करने  चाहियें  |

 मानो  मंत्रो ने  कहा  है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  से  caries  प्रशासन  में  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  दो
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 जायेंगे  |  मुझे  ऐसी  कुछ  नहीं  होता  प्रतीत  होता  ।  हमें  न्यायाधीशों  या  वकीलों  या  wea  को  जिम्मेदार

 नहीं  ठहराना  चाहिए  ।  मैं  तो  सरकार  को  इस  विलम्ब  के  लिये  जिम्मेदार  मानता  हूं  ।  कया  केन्द्रीय

 सरकार  इस  विषय  पर  राज्यों  से  सलाह  मश्विरा  करती  है  ?  क्या  सरकार  मुकदमों  के  शीघ्र  निपटारे

 के
 लिये  आवश्यक

 सुविधाएं  उपलब्ध  करती है
 ?

 सरकार  को  सस्ते  कौर  शीघ्र  न्याय
 के  लिये  आवश्यक

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  |

 ars  व्यापारिक  शादी  कार्यों  को  अधिक  शीघ्रता  से  किये  जाने  पर  जोर है  ।

 यहां  तक  कि  नागरिकों  के  विरुद्ध  भी  बहुत  से  श्रुति  ्  होते  हैं  ।  अब  समय  है  कि  आपात  स्थिति

 का  उठाकर  न्यायालय  के  शुल्क  में  कमी  की  जाये  ।  मंत्री  महोदय  हमें  बतायें
 कि

 धारा

 को  वर्तमान  रूप  में  रखकर
 किस

 तरह  तत्काल  न्याय
 की

 aa
 की

 जा  सकती
 है  !

 सहायता  उपलब्ध  करने  के  बारे  में  अनेक  नियुक्त  हुई  परन्तु  उनकी

 सिफरिशों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  निम्न  वर्ग  के  की  सहायता  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?  सरकार कार्यक्रमों  की  बातें  करती  यह  कहना  गलत  है  कि  देश  के

 गरीब  लोगों  को  न्याय  दिलाया  जा  रहा  सरकार  अति  निर्धन  लोगों  को  कमजोर  वंग  कहकर

 उनका  मज़ाक  उड़ा  रही  कुछ  दिन  पहले  एक  समाचार  था  कि  न्यायमूर्ति  भगवती  की  अध्यक्षता

 में  एक  ate  समिति  गठित  कर  दी  गई  इस  प्रकार  इस  सम्बन्ध  में  समितियां  नियुक्त  की  ज़ाती

 कौर  वास्तविक  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  होगी  ।

 बसन्त  as  पीठासीन

 ‘Shri  Vasant  Sathe  in  the  Chair

 यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  दूसरी  art  कपिल  करने  का  अधिकार  छीन  लिया  जायेगा  ।

 यदि  केवल  एक  न्यायाधीश  किसी  संवैधानिक  महत्व  के  मामले  या  किसी  विधि  के  प्रश्न  पर  निर्णय

 देता  जिस  पर  पहले  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया
 तो  उसे  अन्तिम  मान  लिया  जायेगा  झ्र ौर

 उस
 सम्बन्ध

 में  आगे  कोई  कपिल  नहीं  हो  सकेगी  ।  जहां  तक  धारा
 100

 का  सम्बन्ध तरह  उस
 डिग्री  के  विरुद्ध  है  जिसमें  पर्याप्त  रूप  से  विधि  का  प्रश्न  भ्रन्तग्रस्त  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  आ्राधार

 निर्धारित किये  गये  हैं  कौर  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इसे  वास्तविक  रूप  में  कसे  लागू  जायेगा
 ।

 पृष्ठ 39
 परं  कहा  गया  है  कि  यदि  किसी  वकील  के  बीमार  पड़ने  के  अधार  पर  स्थगन  मांगा

 गया
 है  तो  न्यायालय तब  तक  स्थगन  मंजूर  नहीं  करेगा  जब  कि  इस  बात  से  संतुष्ठ  न  हो  जाये

 कि  वह  पार्टी  समय  पर  दूसरा  वकील  करने  की  स्थिति  में  नहीं  थी  ।  इसमें  बहुत  सी  कठिनाइयां

 पेश  जायेंगी  |  बरच्छा  यह  होगा  कि  यह  बात  न्यायाधीश  पर  ही  छोड़  दिया  इस  उपबन्ध

 द्वारा  इस  तरह  का  संकेत  दिया  जा  रहा  है  कि  मामलों  में  विलम्ब  करने के
 लिये  वकील  जिम्मेदा र

 होते  हैं  पौर  जबकि  सरकार  इस  पर  बहुत  चिंतित

 मंत्री  महोदय  कानूनी  सहायता के  बारे  में  सरकार  की  नीति  को  स्पष्ट  करें  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  Sir,  I  was  a  member  of  a  Committee  which  considered  this  Bill.
 Our  aim  was  to  make  a  justice  available  quickly  and  cheaply.  Adjournment  of  cases  in

 generally  sought  by  big  lawyers  as  they  take  in  hand  a  large  number  cases.  They  cannot

 attend  to  all  cases  and  seek  ‘adjournment  thatis  why  it  has  been  provided  that  adjournment
 willtot  be  granted  unless  a  convincing  reason  exists.
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 विधि  ग्रा योग  ने  अपनो  रिपोर्ट  मैं  कहा  में  कि  धारा  80  उस  समय  अधिनियमित

 की  गई  थी  जब  भारत  पराधीन  था  ।  अब  रहे  एक  स्वतन्त्र  देश  इसमें  सब  का  बराबर  दर्जा

 इसमें  किसी  के  विशेष  अधिकार  नहीं  होने  चाहियें  ।  एक  कल्याणकारी  राज्य  में  राज्य  शर  व्यक्ति  में

 भ्रातृ  नहीं  होना  चाहिए  ।

 विधि  आयोग  ने  पति  रिपोर्ट  में  धारा  80  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 We  want  that  section  80  should  be  deleted.  hopé  the  hon.  Minister  willaccede
 The. to  our  request,  In  a  welfare  state  there  should  be  no  question  of  giving  any  Notice.

 should  be Law  Commission  had  recommended  in  their  27th  report  that  the  court  fee
 abolished  for  proper  administration  of  justice.  Later  on  they  recommended  reduction  in  the
 court  fee  which  had  become  too  heavy.  The  Law  Commission  had  stated  thatthere  should  be

 uniform  law  for  the  entire  country in  this  regard.  At  present  people  have  to  pay  thousands
 of  rupees  as  court  fee.  Then,  the  lawyers  are  also  charging  very  high  fee  from  their  clients.
 A  poor  man  cannot  get  cheap  justice  in  these  circumstances.

 We  donot  have  good  judges,  because  they  are  not  paid  good  salaries.  The  Law  Commis-
 sion  has  stated in  one  of  its  report

 **  A  law  of  procedure  however  perfect,  will  fai]  in  115
 purpose  unless  the  men  who  administer  it  are  men  of  ability  and  are  imbued  with  mission-
 ary  zeal  for
 of  the  Bar.’  कि  doing  justice  and  unless  they  receive  in  this  task  the  cooperation  of  the  members

 The  conditions  in  courts  are  very  bad.  ‘There  are  few  books,  and  no  place  for  the  lawyers
 to  sit.  Government  should  pay  attention  to  these  problems.

 In  cases  relating  to  family  matters,  there  should  be  some  kind  of  a  pretrial  conference  in

 which  the  judge  should  call  both  the  parties  and  try  to  bring  a  rapprochement  between  them.

 Thus  the  first  hearing  in  some  cases  takes  many  months.  So,  for  ayoidingsuchlingering
 of  cases,  on  the  very  first  day  there  should  be  pretrial-conference.  It  will  be  better  if  this
 conferenceis  held  without  the  assistance  of  lawyers.  This  sort  of  arrangement  has  also  been
 recommended  by  the  [aw  Commission.  In  the  case  ofaland  dispute  the  judge  should  visit
 the  site.  In  this  way  cases  could  be  decided  expeditiously.

 Tne  Government  is  propos  ing  to  retain  section  80  in  the  code.  I  suggest  that  this  clause
 should  be  omitted.  Talso  fee]  that  a  welfare  state  should  have  no  privileges  in  the  matter  of
 litigation  as  against  a  citizen.

 It  has  also  been  stated  that  only  after  the  passage  of  this  legislation,  it  willbe  possible
 to  render  cheap  and  speedy  justice  to  the  masses.  But  as  the  aw  Commission  has  suggested,
 the  rate  of  Court  fees  should  be  reduced.  Only  the  implementation  of  this  suggestion  will
 provide  some  relief  to  the  Common  man  for  whom  justice  is  very  costly  now-a  days.

 adbain
 y  other  submission  is  that  we  need  very  impartial  judiciary.  The  judges  should

 ister  justicein  an  impartial  manner.  Unless  our  judges  are  inbued  witha  missjonary  zeal
 for  rendering  justice  the  purpose  will  not  be  achieved.  I  suggest  that  better  salaries  and  attrac-
 tive  working  conditions  should  be  proyided  for  our  judges  and  magistrates,  otherwise  efficient
 and  able  persons  willnot  come  forward  to  join  this  service.  At  thesame  time  I  may  submit
 that  pre  -trial  conferences  willresultin  expeditious  and  ine  XpeNnsive  justice.  Due  consideration
 should  be  given  to  this  suggestion  also.

 The  inclusion  ofa  provision  for  day-to-day  hearing  in  the  present  codeis  something  very
 good,  Itis  also  equally  good  that  the  provisions  pertaining  to  preliminary  and  final  degrees
 has  been  modified  to  abolish  that  distinctions.  The  amendment  of  section  11  in  relation  to
 res  judicata  willhelpin  disposal  of  thousands  of  pending  cases,  because  eyen  the  executiye
 Court’s  decision  would  now  be  considered  as  final  .

 camera.
 Itis  a  welcome  measure  that  there  is  a  provision  that  ladies  can  tender  their  statements  in
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 Shri  R.  Sharma  (Banda):  It  has  been  rightly  stated  by  my  friend  Shri  Daga  that
 this  Bill  will  help  a  lot in  providingspeedy  and  cheaps  justice  tothe  poor  section  .of  society.
 The  Members  of  the  Select  Committee  alongwith  its  chairman  deserye  congratulations  for  the
 commendable  job  which  they  have  done  for  the  preparation  of  this  measure.  But  still  there

 ate  certain  reasons  because  of  which  this  bill  falls  short  of  our  expectations.

 ‘Our  present  Civil  Proccedure  Code  is  a  mess  of  anumber  of  sections  and  subsections  and
 orders  and  rules  which  haye  been  issued  from  time  to  time’  It  is  hoped  that  this  hotch  potch
 will  be  cleared  by  re-organising  the  releyant  materialinto  different  sections  and  syb-sections,
 But  it  has  not  been  done  so  far.  It  should  be  looked  into  by  the  Government.

 A  proyision  has  been  made  in  the  Bill  to  discourage  adjournment  of  cases,  It  is  a  very
 common  practice  to  get  adjournments  through  false  and  frivolous  means.  This  will  not  be
 allowed  now.  It  will  enable  the  aggrieved  party  to  get  speedy  justice.

 It  has  also  been  provided  in  the  Bill  that  appeal  in  High  Court  can  now  be  made  only  on
 In  our  country,  where  people  are  too  poor  eyen  to  pay  bus  fare  to  reach a  point  of  law  .

 court,  it  willnot  be  possible  for  them  to  file  appealin  higher  courts  on  a  pointoflaw.  Somy
 submission  is  that  this  provision  may  be  reconsidered.

 Regarding  section  80  it  has  been  stated  by  Shri  Daga  that....

 समिति  महोदय :  श्राप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखियेगा
 ।

 wa  सभा  कल  11  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पहचान  लोक  सभा  12  1976/21  1898  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Thursday,  the  12th

 August,  1976/Sravana  21,  1898 (  Saka)
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